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सं
भूमिका

सद के बीते सत्र में पारित होने के बाद नागरिकता संशोधन काननू-2019 को लेकर दशेव्यापी बहस चल 
पड़ी ह.ै इस काननू को लेकर सहमति-असहमति से जड़ेु अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं. किसी मसले पर बहस और 

असहमति को खारिज नहीं किया जा सकता, कित ुनागरिकता काननू को लेकर जिस तरह से भ्रामक अप-प्रचार किया 
गया, उसने दशे की शांति व्यवस्था के लिए अस्थिरता का वातावरण पैदा कर दिया. असहमति के प्रश्नों पर गंभीर चर्चा 
की परवाह किय बिना राजनीतिक दलों ने इसे उत्पात और उपद्रव की शक्ल में तब्दील करने में कोई कोर-कसर नहीं 
छोड़ी.

चूकंि संसद के दोनों सदनों में जब यह काननू विधयेक के रूप में रखा गया, तब इसपर सभी दलों के प्रतिनिधि सांसदों 
ने बहस में हिस्सा लिया. उनकी असहमतियों के बिदओु ंपर भी चर्चा सामने आई. हरेक दल द्वारा उठाय गये प्रश्नों पर 
गहृमतं्री अमित शाह ने चर्चा में जवाब भी दिया. इसके बाद विधयेक सदन में पारित हुआ.

पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यक- हिन्दू, सिख, जैन, 
बौद्ध, पारसी और ईसाई, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ले चकेु हैं, उनको भारत की नागरिकता दनेे के लिए 
यह काननू सरकार लेकर आई. यह एक ऐसी बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसको लेकर आजादी के बाद कांग्रेस सहित अनेक 
दलों ने कभी न कभी आवाज उठाई ह.ै कित ुजब मोदी सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित मांग को परूा किया तब वही दल इसका 
बेजा विरोध करने पर उतारू हो गये और ऐसे भ्रामक अप-प्रचारों को हवा दनेे लगे कि यह काननू भारत के मसुलमानो 
के खिलाफ ह.ै जबकि सच्चाई यह ह ैकि यह काननू भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई असर डालने 
वाला नहीं ह.ै कुछ राजनीतिक दलों के दषु्प्रचारों एवं राजनीतिक हथकंडों का कु-प्रभाव यह हुआ कि दशे में कई स्थानों 
पर हिसंक प्रदर्शन हुए और आगजनी तथा सरकारी संपति को नकुसान पहुचंाने की घटनाए ँदखेने को मिलीं.

नागरिकता काननू पर चल रही इस बहस के बीच दशे के अनेक लेखकों, पत्रकारों, स्तंभकारों तथा प्रबदु्ध समाज के 
लोगों ने अलग-अलग मचंों से इस काननू पर फैलाए जा रह ेझठू के बवंडर से पर्दा हटाने का प्रयास किया ह.ै इस पसु्तिका 
में नागरिकता काननू के विविध पक्षों पर प्रख्यात लेखकों तथा शोधार थ्ियों के दस लेखों का संकलन किया गया ह.ै डॉ 
श्यामा प्रसाद मखुर्जी रिसर्च फाउंडेशन उन सभी लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करता ह ैकि उन्होंने इस संकलन में अपना 
लेखकीय सहयोग दिया ह.ै हमें भरोसा ह ैकि इस पसु्तिका में संकलित लेख नागरिकता काननू के सभी पक्षों को रखते 
हुए उस झठू से आवरण हटायेंगे, जो पिछले कुछ दिनों में इस काननू के खिलाफ गढ़ा गया ह.ै

 
शिवानंद द्विवेदी
सीनियर रिसर्च फेलो

डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी रिसर्च फाउंडेशन 
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नागरिकता कानून एवं उसकी विकास यात्रा

रतीय नागरिकता काननू 1955 में दिसम्बर 
2019 में संशोधन किया गया जिसको लेकर 

दशे में हिसंात्मक विरोध और प्रदर्शन हुए. नागरिकता 
काननू में यह नवां संशोधन ह.ै इसके परू्व इसमें आठ बार 
- 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 
और 2015 में संशोधन हो चकेु हैं. नागरिकता सम्बन्धी 
संवैधानिक और विधिक प्रावधान क्या हैं?

भारतीय संविधान संघात्मक संविधान ह ै जिसमें मलूतः 
दो सरकारें – संघीय (कें द्र) सरकार  और प्रांतीय (राज्य) 
सरकारें रही हैं. वर्ष 1992 में संविधान के 73वें  और 74वें 
संशोधनों के माध्यम से इसमें स्थानीय (पंचायत और 
नगरपालिका) सरकारें भी जड़ु गई और संघीय व्यवस्था 
त्रि-स्तरीय हो गई ह,ै लेकिन संविधान केवल भारतीय 
नागरिकता को मान्यता दतेा ह.ै

नागरिकता के सम्बन्ध में संविधान दो व्यवस्थाए ंबनाता 
ह.ै एक, संविधान लाग ूहोने के समय कौन नागरिक माना 
जायगा? दो, संविधान लाग ूहोने के बाद कौन नागरिक हो 
सकेगा?

संविधान लाग ूहोने के समय कौन भारत का नागरिक 
होगा, यह संविधान स्वय बताता ह,ै लेकिन- संविधान 
लाग ू होने के बाद कौन नागरिक होगा, संविधान इसके 
निर्धारण का दायित्व संसद को दतेा ह.ै

संसद ने संविधान के अन०ु-11 से प्राप्त अधिकारों का 
प्रयोग कर ‘नागरिकता अधिनियम 1955’ बनाया जिसमें 
उन तरीकों का ज़िक्र ह ै जिनसे कोई व्यक्ति भारत की 
नागरिकता प्राप्त कर सकता ह.ै

संविधान लाग ूहोने के समय कौन-कौन भारत का नागरिक 
होगा, इस पर संविधान चार प्रकार की परिस्थितियों की 
कल्पना करता ह.ै
एक, जो व्यक्ति सवंिधान लागू होने के समय भारत 
में वास करता हो और -
a.	 भारत में जन्मा हो, या
b.	 जिसके पिता या माता भारत में जन्मे हों, या
c.	 जो सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि से भारतीय भ-ूभाग 

में निवास कर रहा हो वह भारत का नागरिक होगा.
दो, सवंिधान लागू होने के समय जो व्यक्ति 
पाकिस्तान से विस्थापित हो आया हो -
d.	 19 जलुाई 1948 के परू्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से 

भारत आया हो (इस तिथि से परमिट व्यवस्था लाग ू
हुई थी), और
i.	 जो स्वय या जिसके माता-पिता, दादा-दादी या 

नाना-नानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के 
अतंर्गत परिभाषित भारतीय भ-ूभाग में जन्में 
हों, तथा 

डॉ० ए. के. वर्मा

भा

सवैंधानिक स्थिति

सवैंधानिक प्रावधान क्या हैं ?
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ii.	 जो भारतीय भ-ूभाग में सामान्यतः रहता हो वह 
भारत का नागरिक होगा 

e.	 यदि वह 19 जलुाई 1948 के बाद पाकिस्तान से 
भारत आया हो (इस तिथि से परमिट व्यवस्था लाग ू
हुई थी) तो उसे भारत का नागरिक माना जायगा यदि–
i.	 भारत में सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड 

हो, और 
ii.	 आवेदन की तिथि से परू्व 6 माह से भारत में 

निवास कर रहा हो.
तीन, सवंिधान लागू होने के समय जो व्यक्ति 
पाकिस्तान जाकर पुनः लौट आया हो-

जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया 
हो, लेकिन बाद में स्थायी वापसी या पनुर्वास का परमिट 
प्राप्त कर भारत लौट आया हो उसे भी 19 जलुाई 1948 
के बाद भारत लौट कर आने वाला नागरिक माना जायगा. 
चार, सवंिधान लागू होने के समय विदेश में रहने 
वाले व्यक्ति - 

यदि कोई व्यक्ति, उसके माता-पिता, दादा-दादी या 
नाना-नानी भारत में जन्में हों, लेकिन संविधान लाग ूहोने 
के समय वह विदशे में रह रह ेहों, तो उसे भी भारत का 
नागरिक माना जायगा, यदि वह भारतीय दतूावास या 
कॉन्सुलर ऑफिस में निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया द्वारा 
रजिस्टर करवा लेता ह.ै     

संविधान लाग ू होने के बाद नागरिकता दनेे और समाप्त 
करने के सम्बन्ध में काननू बनाने का अधिकार भारतीय 
संसद को अन०ु-11 के अतंर्गत प्राप्त ह.ै इसका प्रयोग 
कर संसद ने 1955 में नागरिकता काननू बनाया जिसमें 
दिसम्बर 2019 तक कुल 9 बार संशोधन किय जा चकेु हैं.    

नागरिकता काननू 1955 पांच प्रकार - जन्म से, वंशानगुत, 
पंजीकरण, दशेीकरण और भारत द्वारा किसी क्षेत्र के 
अधिग्रहण – से भारत की नागरिकता प्रदान करने का 
विधान करता ह.ै
1.	 जन्म से – 
•	 जो भी व्यक्ति संविधान लाग ूहोने अर्थात 26 जनवरी 

1950 के बाद पर 1 जलुाई 1987 के परू्व भारत में 
जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा.

•	 यदि वह 1 जलुाई 1987 या उसके बाद लेकिन 
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लाग ूहोने 
की तिथि अर्थात 3 दिसम्बर 2004 से पहले जन्मा 
हो तो वह भारत का नागरिक होगा पर उसके जन्म 
के समय उसके पिता या माता में कोई एक भारतीय 
नागरिक अवश्य होना चाहिए.

•	 यदि वह 3 दिसम्बर 2004 या उसके बाद जन्मा हो तो 
उसे भारत का नागरिक तभी माना जायगा जब उसके 
जन्म के समय उसके माता व पिता दोनों भारतीय 
नागरिक हों, या दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो 
और दसूरा अवैध रूप से भारत में न रह रहा हो.

2.	 वंशानुगत – इसके अंतर्गत विदेश में जन्में व्यक्ति 
को नागरिकता देने का प्रावधान है.

•	 जो भी व्यक्ति संविधान लाग ूहोने अर्थात 26 जनवरी 

नागरिकता कानून 1955 

 नागरिकता कानून के प्रावधान 

सवंिधान लागू होने के समय कौन भारत का 
नागरिक होगा, यह सवंिधान स्वयं बताता 

है, लेकिन- सवंिधान लागू होने के बाद कौन 
नागरिक होगा, सवंिधान इसके निर्धारण का 

दायित्व ससंद को देता है.
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1950 या उसके बाद लेकिन 10 दिसम्बर 1992 
के परू्व विदशे में जन्मा हो वह वंशानगुत आधार पर 
भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता भारतीय 
नागरिक होगा.
i.	 यदि उसका पिता भी वंशानगुत आधार पर 

भारतीय नागरिक ह,ै तो उसे दो में से एक शर्त 
परूी करनी होगी – (अ) उस व्यक्ति के लिए 
विदशे में भारतीय दतूावास या वाणिज्यिक 
कार्यालय में जन्म के एक वर्ष के अन्दर 
पंजीकृत होना आवश्यक होगा (जब तक कि 
भारत सरकार उसे इस प्रावधान से छूट न द ेद)े, 
या (ब) उसका पिता भारत सरकार के अधीन 
सेवा में रहा हो. 

•	 यदि वह 10 दिसम्बर 1992 या उसके बाद विदशे में 
जन्मा हो तब उसके माता या पिता में से किसी एक 
को भारत का नागरिक होना ज़रूरी ह.ै
i.	 यदि उसके पिता या माता में कोई एक भी 

वंशानगुत आधार पर भारतीय नागरिक ह,ै तो 
उसे दो में से एक शर्त परूी करनी होगी – (अ) 
उस व्यक्ति के लिए विदशे में भारतीय दतूावास 
या वाणिज्यिक कार्यालय में जन्म के एक वर्ष 
के अन्दर पंजीकृत होना आवश्यक होगा (जब 
तक कि भारत सरकार उसे इस प्रावधान से छूट 
न द ेद)े, या (ब) उसके पिता या माता में से कोई 
एक भारत सरकार के अधीन सेवा में रहा हो.

•	 यदि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लाग ू
होने की तिथि (3 दिसम्बर 2004) के बाद उसका 
जन्म विदशे में हुआ तो वह इस प्रावधान के अतंर्गत 
तब तक नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता जब तक 
i.	 (अ) वह व्यक्ति भारतीय वाणिज्यिक दतूावस 

में जन्म के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित फॉर्म 

और प्रक्रिया के द्वारा पंजीकृत नहीं हो जाता 
(जब तक कि भारत सरकार उसे इस प्रावधान 
से छूट न द ेद)े.

ii.	 यह पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि 
उसके अभिभावक निर्धारित फॉर्म और विधि 
से यह घोषणा न करें कि नाबालिग किसी अन्य 
दशे का पासपोर्ट नहीं धारण करता.

iii.	 नाबालिग के वयस्क होने के 6 माह के अन्दर 
उसे अपनी विदशेी नागरिकता, यदि कोई 
हो, त्यागना पड़ेगा अन्यथा उसकी भारतीय 
नागरिकता समाप्त हो जाएगी.

•	 कोई भी व्यक्ति जो विदशे में जन्मा हो, और जो 
संविधान लाग ूहोने के समय अविभाजित भारत का 
नागरिक था, वह वंशानगुत आधार पर भारत का 
नागरिक माना जायगा.

4.	 पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता –
•	 वे व्यक्ति जो भारत में अवैध रूप में न रह रहें हो उन्हें 

उनके आवेदन पर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों 
और प्रतिबंधों के साथ, नागरिक के रूप में पंजीकृत 
या रजिस्टर किया जा सकता ह ैयदि-
i.	 वह भारतीय मलू का ह ैऔर भारत में 7 वर्षों 

से रह रहा ह,ै या
ii.	 वह भारतीय मलू का ह ै और अविभाजित 

भारत में विदशे में रह रहा हो, या
iii.	 वह भारतीय नागरिक से विवाहित हो और 

आवेदन करने से परू्व 7 वर्षों से भारत में रह 
रहा हो, या

iv.	 वह किसी भारतीय नागरिक का अवयस्क पतु्र/
पतु्री हो, या

v.	 वह वयस्क हो और उसके माता-पिता भारतीय 
नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, या
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vi.	 वह वयस्क हो और उसके माता-पिता में कोई 
स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिक रहा हो, और 
आवेदन करने से परू्व वह 12 महीने से भारत में 
रह रहा हो, या

vii.	 कोई वयस्क व्यक्ति जो ‘ओवरसीज सिटीजन 
ऑफ़ इडंिया कार्ड-होल्डर’ (OCI Card 
holder) के रूप में 5 वर्षों से पंजीकृत हो और 
आवेदन करने से परू्व 12 महीने से भारत में रह 
रहा हो.

•	 भारत सरकार इस वर्ग में पंजीकरण के लिए कुछ अन्य 
शर्तें निर्धारित करती ह ैऔर विशषे परिस्थितियों में 
आवेदक को उन प्रावधानों से उन्मुक्तिया भी द ेसकती 
ह.ै

5.	 देशीयकरण या नेचुरलाईजेशन द्वारा नागरिकता 
–

•	 कोई वयस्क, जो भारत में अवैध रूप में न रह रहा हो, 
यदि दशेीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन 
करता ह ै तो भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 
1955 की ‘तीसरी-अनसुचूी’ में वर्णित शर्तों के परूा 
होने पर उसे नागरिकता द ेसकती ह.ै 

•	 यदि भारत सरकार की राय में किसी व्यक्ति ने 
विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व-शान्ति या 
मानव-विकास में उल्लेखनीय योगदान किया ह,ै तो 
नागरिकता अधिनियम 1955 की ‘तीसरी-अनसुचूी’ 
में वर्णित शर्तों में से कुछ या सभी से उन्मुक्ति प्रदान 
कर उसे नागरिकता दी जा सकती ह.ै ऐसे व्यक्ति को 
नागरिकता अधिनियम 1955 की ‘दसूरी-अनसुचूी’ 
में दिए प्रारूप में भारत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त 
करनी होगी.

6.	 क्षेत्रीय आधिग्रहण द्वारा नागरिकता –
•	 यदि कोई क्षेत्र भारत का अगं बन जाता ह,ै तो भारत 

सरकार अपने गज़ट में ऐसे लोगों को नागरिक के 
रूप में अधिसचूित कर सकती ह ैजिनका उस क्षेत्र से 
सम्बन्ध हो. ऐसे लोग अधिसचूना में इगंित तिथि से 
भारत के नागरिक होंगे.     

किसी भी भारतीय की नागरिकता तीन तरीके से समाप्त हो 
सकती ह.ै
1.	 नागरिक द्वारा त्यागने से, या
2.	 विदशेी नागरिकता प्राप्त करने से, या
3.	 सरकार द्वारा निरस्त किय जाने से    
1.	 कोई भी वयस्क नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित 

प्रारूप में घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग 
सकता ह.ै ऐसा करने पर उसके सभी अवयस्क बच्चों 
की भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब वे 
बच्चे वयस्क होंगे तो एक वर्ष के भीतर - निर्धारित 
प्रारूप और विधि से घोषणा करके - वे पनुः भारत की 
नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.

2.	 यदि कोई नागरिक किसी विदशेी राज्य की नागरिकता 
स्वेच्छा से प्राप्त करता ह ै तो उसकी भारत की 
नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी.

3.	 यदि किसी नागरिक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 
पंजीकरण या दशेीयकरण के अतंर्गत नागरिकता प्राप्त 
की ह,ै या वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान 
नहीं ह ै या किसी यदु्ध में गैर-काननूी ढंग से भारत 
के शत्रु का साथ द,े या किसी भी दशे में दो वर्ष से 
अधिक जेल की सज़ा पाया हो, या 7 वर्ष से लगातार 
बिना किसी शकै्षणिक या अन्य वैध कारण के भारत 
से बाहर रहा हो, तो सरकार द्वारा उसकी नागरिकता 
समाप्त की जा सकती ह,ै पर ऐसा करने से परू्व सरकार 
उसे एक जाच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का 

भारत में नागरिकता समाप्त कैसे होती है? 
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नागरिकता कानून में सशंोधन 

मौका दगेी और जाच समिति के प्रतिवेदन के आधार 
पर ही निर्णय लेगी. 

नागरिकता काननू 1955 में दिसम्बर 2019 तक 9 बार 
संशोधन हो चकेु हैं. 
1.	 पहला सशंोधन: नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 1957 –
इसके द्वारा नागरिकता काननू की ‘प्रथम-अनसुचूी’ 

में घाना, मलाया और सिंगापरु को भी शामिल किया 
गया क्योंकि इस दौरान वे भी ‘कॉमनवेल्थ’ दशेों की 
सचूी में शामिल हो गए थे और उनके नागरिकों को भी 
पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता दनेे का प्रावधान 
किया गया.
2.	 दूसरा सशंोधन: नागरिकता निरसन एवं 

(सशंोधन) अधिनियम 1960 –
इसके द्वारा नागरिकता काननू 1955 की धारा 19 को 

समाप्त किया गया. इसके प्रावधानों के निरसन (समाप्ति) से 
सम्बंधित थी.   
3.	 तीसरा सशंोधन: नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 1985 –
इस संशोधन के द्वारा असम समझौते के अतंर्गत 

नागरिकता काननू 1955 में धारा 6A जोड़ा गया. कुछ 
प्रतिबंधों के साथ बांग्लादशेी लोगों को भारतीय नागरिकता 
दी गई. इसके अतंर्गत भारतीय मलू के वे लोग जो भारत 
में 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादशे में शामिल क्षेत्र 
से असम आ गए थे और वे भी जिनके नाम 1967 की 
लोकसभा मतदाता सचूी में थे तथा जो तब से भारत में 
सामान्यतः निवास कर रह ेहैं वे 1 जनवरी 1966 से भारत 
के नागरिक माने जायेंगे.

भारतीय मलू के वे लोग जो 1 जनवरी 1966 से 25 

मार्च 1971 के पहले बांग्लादशे में शामिल क्षेत्र से असम 
आये और तब से सामान्यतः असम में निवास कर रह े
हैं तथा विदशेी के रूप में चिन्हित हुए हैं, उनको स्वय 
को भारत सरकार द्वारा बनाए नियम के अतंर्गत विदशेी 
के रूप में पंजीकृत करवाना होगा. यदि उनके नाम किसी 
भी निर्वाचन सचूी में हैं तो उनका नाम उससे काट दिया 
जायगा.

ऐसे पंजीकृत बांग्लादशेी लोगों को पंजीकरण से 10 
वर्ष तक किसी भी मतदाता सचूी में शामिल नहीं किया 
जायगा, लेकिन उनको भारत के नागरिकों के अन्य सभी 
अधिकार (पासपोर्ट प्राप्त करने सहित) एवं दायित्व प्राप्त 
होंगे. विदशेी के रूप में पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष के 
बाद वे भारत के परू्ण नागरिक होंगे.       
4.	 चौथा सशंोधन: नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 1986 –
इसके द्वारा नागरिकता काननू 1955 की धारा 3 एवं 

धारा 5 में संशोधन किया गया. धारा 3 में संशोधन कर 1 
जलुाई 1987 या उसके बाद भारत में जन्में किसी व्यक्ति 
को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, 
यदि उसके जन्म के समय उसके पिता या माता में कोई भी 
एक भारत का नागरिक होगा.

धारा 5 में संशोधन कर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर 
नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक के भारत में 
निवास की अवधि 6 महीने से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दी गई. 
जो व्यक्ति किसी भारतीय से विवाहित ह ैउनके लिए भी 
निवास की अवधि बढ़ा कर 5 वर्ष कर दी गई.
5.	 पांचवा सशंोधन : नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 1992 –
इसके द्वारा नागरिकता काननू 1955 की धारा 4 

में संशोधन किया गया. 1992 नागरिकता संशोधन 
अधिनियम के लाग ू होने के बाद भारत के बाहर जन्मे 
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व्यक्ति को अनवुांशिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान 
की जायगी, यदि उसके पिता या माता में कोई एक भी 
भारत का नागरिक होगा. 1992 के परू्व उसके पिता का 
भारतीय नागरिक होना ज़रूरी था. यह भी प्रावधान किया 
गया कि माता या पिता में से यदि कोई भी अनवुांशिक 
आधार पर भारत का नागरिक होगा, तो या तो विदशे 
में भारतीय दतूावास में उस व्यक्ति का पंजीकरण हो, या 
उसके माता या पिता में से कोई एक भारत सरकार की सेवा 
में कार्यरत हो.  
6.	 छठवां सशंोधन : नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 2003 –
इसके द्वारा नागरिकता काननू 1955 की धारा 3 में 

संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि भारत में जन्म के 
आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के माता 
और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य ह,ै 
या यदि एक भारत का नागरिक ह,ै तो दसूरे को भारत में 
गैर-काननूी ढंग से निवास करते अर्थात अवैध-अप्रवासी 
नहीं होना चाहिए.

2003 में किय इसी संशोधन के द्वारा नागरिकता 
काननू में धारा 14A जोड़ा गया, जिसके आधार पर भारत 
के नागरिकों का रजिस्टर बनाना, उनको राष्ट्रीय पहचान-
पत्र जारी करना, राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (एनपीआर) 
बनाना और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स (एनआरसी) 
बनाना भारत सरकार के लिए अनिवार्य किया गया था.  

इसी संशोधन द्वारा विदशेों में रहने वाले प्रवासी 
भारतीयों को ‘समदु्र-पारीय भारतीय नागरिक’ 
(Overseas Citizens of India - OCI) की मान्यता 
भी दी गई और उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई, 
और उनको भारत आने के लिए ‘लम्बी अवधि का वीज़ा’ 
तथा कुछ सीमाओ ं के साथ भारत में अनेक नागरिक 
अधिकार प्रदान किय गए. ऐसे ‘समदु्र-पारीय भारतीय 

नागरिक’ राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य सभा, 
राज्यों की विधानसभाओ ंया विधान परिषदों के चनुाव 
नहीं लड़ सकें गे, न ही मतदाता हो सकें गे. उनको सर्वोच्च 
न्यायालय या उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
नियकु्ति का अधिकार न होगा और अन०ु16 के अतंर्गत 
लोक-सेवाओ ंमें समानता का अधिकार न होगा.
7.	 सातवां सशंोधन : नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 2005 –
इसी संशोधन द्वारा नागरिकता काननू 1955 से चौथी 

अनसुचूी को हटा दिया गया जिसमें 16 दशेों के नाम थे 
जिनको “निर्दिष्ट दशे” (specified countries) के रूप 
में व्याख्यायित किया गया था.   
8.	 आठवां सशंोधन : नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 2015 –
इसी संशोधन द्वारा  “भारतीय मलू के लोग” (PIO 

Cardholder) और “समदु्र-पारीय भारतीय नागरिकों” 
(OCI Cardholder) का फर्क  समाप्त कर दिया गया 
और दोनों को मिला कर “समदु्र-पारीय भारतीय नागरिक 
कार्ड-होल्डर”  (OCI Cardholder) का एक वर्ग बना 
दिया गया.
9.	 नवां सशंोधन : नागरिकता (सशंोधन) 

अधिनियम 2019 –
दिसम्बर 2019 में किय इस संशोधन द्वारा नागरिकता 

काननू में गैर-काननूी अप्रवासी की परिभाषा बदल दी गई 
और पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफ़ग़ानिस्तान से जो 
हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई 31 दिसम्बर 
2014 तक भारत आये, उनको भारतीय नागरिकता दनेे 
का प्रावधान किया गया.

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द 
स्टडी ऑफ सोसायटी एडं पॉलिटिक्स के निदेशक 

हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)
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नागरिकता संशोधन क़ानून पर बवाल क्यों?

गरिकता संशोधन काननू पर उग्र प्रदर्शन के 
बीच सर्वोच्च न्यायालय ने बधुवार (18 

दिसम्बर) को रोक लगाने से इकंार कर दिया। अब अदालत 
इसकी वैधानिकता को परखगेी। गरुुवार (19 दिसम्बर) 
को वामपंथियों ने भारत बंद भी बलुाया। अब तक दशे 
में जारी उग्र बवाल में रेलवे, अन्य सार्वजनिक और निजी 
सम्पत्तियों को भारी क्षति पहुचंी ह।ै आगजनी और पथराव 
की अनेक घटनाओ ंने तो कश्मीर की परुानी तस्वीरों को 
ताजा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनसुार इन हिसंक 
प्रदर्शनों में असामाजिक तत्वों के साथ इस्लामी चरमपंथी 
भी शामिल हैं। यक्ष प्रश्न ह ैकि आखिर भारतीय विरोधी 
दलों के साथ मसु्लिम समाज का एक हिस्सा संशोधन के 
बाद एकाएक क्यों भड़का, जो उनके किसी भी संवैधानिक 
और नागरिक अधिकारों का हनन नहीं करता ह?ै

संशोधन के अनसुार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 
बंगलादशे में मजहबी अत्याचारों से प्रताडि़त होकर जो 
भी वहां के अल्पसंख्यक, हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई, 
पारसी और जैन 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत आए हैं, 
उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। 
यह काननू परू्वोत्तर भारत के उन क्षेत्रों में लाग ूनहीं होगा, 

जो ‘इनर लाइन परमिट’ के अतंर्गत आते हैं और जहां 
संविधान की छठी अनसुचूी लाग ूह।ै 

मजहबी उत्पीडऩ के शिकार उपरोक्त लोगों को यदि 
भारत आश्रय दतेा ह ैतो इससे किसी का क्या बिगड़ता 
ह?ै बेबस हिन्दुओ ंको पनाह दनेे से भारतीय मसुलमानों 
या किसी अन्य का अहित कैसे हो सकता ह?ै प्रश्न यह 
भी उठता ह ै कि यदि भारत में इन 3 इस्लामी दशेों के 
6 समदुायों को नागरिकता मिल रही ह ैतो उन दशेों के 
मसुलमानों को क्यों नहीं? इसका सीधा उत्तर यह ह ैकि ये 
तीनों दशे घोषित रूप से इस्लामी राष्ट्र हैं, इसलिए वहां 
मजहबी आधार पर मसु्लिम उत्पीडऩ की बात हास्यास्पद 
ह।ै 

बलबीर पुंज

ना

आश्रय देने से किसी का क्या बिगड़ता है

वास्तव में मुस्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा 
नागरिकता सशंोधन कानून के खिलाफ उग्र 
विरोध पिछले 6 वर्षों से व्याप्त नाराजगी के 

मिश्रण का विस्फोट है। यह समूह  ‘हकदारी की 
भावना’ का शिकार है। इस भावना का जन्म 
और उसे उग्र रूप देने के लिए लगभग पिछले 
100 वर्ष की वह राजनीति जिम्मेदार है जिसने 

इस्लामी कट्टरता के सतत ्पोषण को सैकुलरवाद 
की सजं्ञा दी है। इस विकृति की शुरूआत 1921-
24 के कालखंड में तब ही हो गई थी जब गांधी 
जी ने मुस्लिमों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोडऩे 

के उद्देश्य से इस्लामी अभियान ‘खिलाफत 
आंदोलन’ का नेतृत्व किया।
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क्या इन तीनों इस्लामी दशेों में अल्पसंख्यकों का 
मजहबी शोषण होता ह?ै विभाजन के समय पाकिस्तान में 
हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन समदुाय वहां की तत्कालीन 
कुल आबादी का 15.16 प्रतिशत थे, जो 72 वर्ष पश्चात 
घटकर 1.5-2 प्रतिशत रह गए हैं। एक आकंड़े के अनसुार 
वर्ष 2002 में पाकिस्तान में सिख जहां 40,000 थे, वे अब 
घटकर 8000 से नीच ेपहुचं गए हैं। इसी तरह बंगलादशे 
(1971 से पहले परू्वी पाकिस्तान) में हिन्दू और बौद्ध 
अनयुायियों की संख्या 1947 में वहां की कुल जनसंख्या 
का 30 प्रतिशत थी, वह आज 8 प्रतिशत भी नहीं रह गई 
ह।ै अफगानिस्तान में 1970 के दशक में अफगान हिन्दुओु ं
और सिखों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो 1990 में 
गहृयदु्ध के बाद निरतर घटती हुई आज केवल 3000 लोगों 
तक पहुचं गई ह।ै इन दशेों में ‘काफिर’ अल्पसंख्यकों की 
दयनीय स्थिति का मखु्य कारण यह ह ैकि कालांतर में उन्हें 
इस्लाम अपनाने के लिए विवश होना पड़ा ह ैऔर जिस 
किसी ने इसकी अवहलेना की, उसे मौत के घाट उतार 
दिया गया। परिणामस्वरूप, इस तरह के मजहबी उत्पीडऩ 
से बचने के लिए वहां के अल्पसंख्यक भारत सहित अन्य 
दशेों में पलायन के लिए मजबरू हुए। 

भारत में कश्मीर इसी दशं का सबसे बड़ा मरू्त रूप ह।ै 
घाटी में 1980-90 के दशक में जेहाद के नग्न नतृ्य ने 5 
लाख से अधिक हिन्दुओ ंको शषे भारत में पलायन हते ु
विवश कर दिया। विडंबना दखेिए, पिछले 7 दशकों में  
जिस प्रकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिन्दू, सिख, 
बौद्ध आदि अल्पसंख्यक विरोधी हिसंा के लिए किसी 
दोषी को सजा नहीं हुई ह,ै वैसे ही कश्मीर में हिन्दुओ ंके 
शृखंलाबद्ध नरसंहार के लिए आज तक किसी भी जेहादी 

को सजा नहीं मिली ह।ै 
इस पर स्वयभ ू सैकुलरिस्टों का पाखडं दखेिए कि 

जो कांग्रेस महासचिव प्रियका गांधी गत दिनों दिल्ली में 
नागरिकता संशोधन एक्ट विरोधी ङ्क्ष हसक प्रदर्शन में

पलुिसिया कार्रवाई के खिलाफ इडंिया गेट स्थित धरने 
पर बैठी थीं उन्होंने, उनके परिवार या फिर शीर्ष कांग्रेसी 
नेता सहित किसी भी स्वघोषित सैकुलरिस्ट ने आज 
तक कश्मीरी हिन्दुओ ं को न्याय और उनके अपनों की 
हत्या करने वाले जेहादियों को सजा दिलाने हते ुधरना तो 
दरू, इस संबंध में आवाज तक नहीं उठाई ह।ै नागरिकता 
संशोधन काननू विरोधी दशेव्यापी प्रदर्शन और उसका उग्र 
रूप  स्वयभ ू सैकुलरिस्ट राजनीतिक दलों  के मसु्लिम वोट 
बैंक हते ुप्रतिस्पर्धा के गर्भ से जनित ह।ै संशोधन काननू के 
खिलाफ दशेभर में प्रदर्शन (हिसंक  सहित) करने वालों में 
अधिकांश प्रदर्शनकारी मसु्लिम समदुाय से हैं। यह स्थिति 
तब ह ैजब संशोधन से भारतीय मसु्लिमों के संवैधानिक 
अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं होने वाली ह।ै 

वास्तव में मसु्लिम समाज के एक वर्ग द्वारा नागरिकता 
संशोधन काननू के खिलाफ उग्र विरोध पिछले 6 वर्षों 
से व्याप्त नाराजगी के मिश्रण का विस्फोट ह।ै यह समहू  
‘हकदारी की भावना’ का शिकार ह।ै इस भावना का जन्म 
और उसे उग्र रूप दनेे के लिए लगभग पिछले 100 वर्ष 
की वह राजनीति जिम्मेदार ह ैजिसने इस्लामी कट्टरता के 
सतत ्पोषण को सैकुलरवाद की संज्ञा दी ह।ै इस विकृति 
की शरुूआत 1921-24 के कालखडं में तब ही हो गई थी 
जब गांधी जी ने मसु्लिमों को स्वतंत्रता आदंोलन से जोडऩे 
के उद्देश्य से इस्लामी अभियान ‘खिलाफत आदंोलन’ का 
नेततृ्व किया।

घाटी में हिन्दुओ ंको शेष भारत में पलायन हेतु 
विवश किया

मुस्लिम समाज का एक वर्ग ‘हकदारी की 
भावना’ का शिकार 
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1937 तक मसु्लिम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा 
पाकिस्तान को लेकर गंभीर नहीं था, किन्तु अगले 10 वर्षों 
में ङ्क्ष हसा, हत्या, बलात्कार और अगं्रेजों व वामपंथियों 
के कुटिल सहयोग से मसु्लिम समाज दशे का विभाजन 
कर पाकिस्तान लेने में सफल हुआ। कटु सत्य तो यह ह ै
कि जितना विरोध स्वघोषित सैकुलरिस्टों ने अयोध्या में 
राम मदंिर का किया ह,ै यदि उसका चौथाई ‘पाकिस्तान 
आदंोलन’ के खिलाफ संघर्ष करता तो संभवत: न ही 
भारत खडंित होता और न ही पाकिस्तान जैसा विषलैा 
राष्ट्र जन्म लेता। 72 वर्ष पहले मिली इस आसान विजय 
ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश मसु्लिमों में व्याप्त 
अलगाववाद और कट्टरवाद को पहले से अधिक पोषित 
और मजबतू किया ह।ै

अगस्त, 1947 के बाद इस्लामी कट्टरपंथियों के 
तषु्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा 
नहीं हुआ।  उस समय कश्मीर में बहुलतावादी शासकीय 
व्यवस्था को बाज ू में रखकर घोर सांप्रदायिक और 
कट्टर शखे अब्दुल्ला को घाटी में भजे दिया गया। इसके 

परिणामस्वरूप 4 दशक पश्चात कश्मीरी पंडितों का घाटी 
से पलायन हो गया, तो दशेभर के मौलवी-मौलानाओ ंके 
साथ दिल्ली के शाही इमाम ने इस बात का प्रमाण-पत्र 
दनेा आरंभ कर दिया कि दशे में कौन-सी राजनीतिक पार्टी 
या नेता सैकुलर ह ैऔर कौन सांप्रदायिक। 

वर्ष 2014 के लोकसभा चनुाव में भी दिल्ली स्थित 
जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मसु्लिम समाज से 
‘सैकुलरिस्ट’ कांग्रेस को वोट दनेे का फतवा जारी किया 
था किन्तु उस समय कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में अपनी 
सबसे बरुी पराजय का सामना करना पड़ा। फिर इस वर्ष 
के आम चनुाव में शाही इमाम द्वारा किसी एक दल को 
समर्थन नहीं दनेे का फतवा जारी हुआ। मसुलमानों की 
राष्ट्रव्यापी गोलबंदी के बीच मोदी सरकार की न केवल 
वापसी हुई, अपित ु2014 से अधिक सीटों और जनाधार 
के साथ सत्ता में लौटी। यह मसु्लिम ‘वीटो’ के लिए सबसे 
बड़ा झटका था। विगत माह काननूी रूप से 134 वर्षों से 
लंबित राम जन्मभमूि मामले में सर्वोच्च न्यायालय का 
निर्णायक फैसला आया। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि 
स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेप से परूी 
तरह मकु्त रही। 

सच तो यह ह ै कि नागरिकता संशोधन काननू का 
विरोध तो केवल बहाना ह।ै मसु्लिम समाज के एक वर्ग के 
वास्तविक क्रोध के मखु्य कारण उनके ‘वीटो’ का निष्क्रिय 
होना तो उन्हें मिले अधिकारों और शषे भारतीय नागरिकों 
को प्राप्त अधिकार में आए अतंर का धीर-धीरे समाप्ति की 
ओर आगे बढऩा ह।ै विरोधी दल इसी सांप्रदायिक और 
विभाजनकारी मनोवतृ्ति का दोहन करते हुए अपने-अपने 
वोट बैंक को पखु्ता करने के प्रयास में ह।ै

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ 
स्तंभकार हैं. यह लेख पूर्व में पंजाब केसरी में 

प्रकाशित हुआ है.)

मजहबी उत्पीडऩ के शिकार उपरोक्त लोगों 
को यदि भारत आश्रय देता है तो इससे किसी 
का क्या बिगड़ता है? बेबस हिन्दुओ ंको पनाह 
देने से भारतीय मुसलमानों या किसी अन्य का 
अहित कैसे हो सकता है? प्रश्न यह भी उठता 
है कि यदि भारत में इन 3 इस्लामी देशों के 6 
समुदायों को नागरिकता मिल रही है तो उन 

देशों के मुसलमानों को क्यों नहीं? इसका सीधा 
उत्तर यह है कि ये तीनों देश घोषित रूप से 

इस्लामी राष्ट्र हैं, इसलिए वहां मजहबी आधार 
पर मुस्लिम उत्पीडऩ की बात हास्यास्पद है।
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पाकिस्तान और बांग्लादेश में 
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

947 के बाद से जिसे हम भारत के रूप में जानते 
हैं, वह वास्तविक, अविभाजित राजनैतिक 

भारत का एक बेहद विच्छिन्न मानचित्र ह.ै अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान और बांग्लादशे उससे राजनीतिक तौर पर 
पथृक किए जा चकेु हैं. यह भ-ूभाग इस्लाम के नाम पर 
राजनीतिक तौर पर अलग होने के बाद से, सांस्कृति क तौर 
पर अलग होने के लिए बौखलाने लगे और वहां बच-े
खचु ेहिन्दुओ-ंसिखों को अपनी इस सांस्कृति क हवस का 
निशाना बनाने लगे.

सीधी सी बात ह,ै विस्तार आगे ह,ै हिन्दू और सिख ही 
वह समदुाय हैं, जो उन्हें इस बात की याद दिलाने के लिए 
काफी थे कि वे अतंतः उन हिन्दुओ ंकी ही संतानें हैं, जो 
अतीत में इस्लाम कबलू कर चकेु थे.

शायद इसका, शायद गजवा-ए-हिन्द की अपनी 
कल्पना का, शायद ऑपरेशन मदीना का, शायद अपनी 
कंुठा के निवारण का- या शायद इन सभी का एक ही 
मिलाजलुा समाधान उनको नजर आता था कि जो बेबस 
हिन्दू उनके यहां रह गए हैं, उन पर अधिकतम संभव 
अत्याचार किए जाए.

हाल ही में अमरेिका के विदशे मतं्रालय ने पाकिस्तान 
को धार्मिक भदेभाव करने वाले दशेों की गंभीर चितंा वाली 
सचूी में रखा ह.ै 2019 में 18 दिसंबर को किए गए इस निर्णय 
में चीन, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान 
और तरु्क मनेिस्तान भी शामिल हैं. यह सचूी 1998 के 
अमरेिकी अतंर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के 
तहत बनाई गई ह ै और इस सचूी में दशेों को “धार्मिक 
स्वतंत्रता के उल्लंघन, व्यवस्थित और भयंकर उल्लंघन 
में संलग्न या उसके प्रति सहिष्णु” के रूप में शामिल किया 
गया ह.ै इस श्रेणी के दशेों पर वाशिगंटन आर थ्िक प्रतिबंध 
भी लगा सकता ह ैऔर उन पर और भी कार्रवाई कर सकता 
ह.ै अमरेिकी विदशे विभाग द्वारा दिसंबर 2017 में “स्पेशल 
वॉच लिस्ट” में जोड़ा जाने वाला पाकिस्तान पहला और 
एकमात्र दशे था.

ज्ञानेन्द्र नाथ बरतरिया

1

ईशनिदा कानून पर पाकिस्तानी अदालतों की 
स्थिति क्या है? पहली सीढ़ी वकील की होती 
है, और कुछ मामलों में, ईशनिदा के आरोपी 
व्यक्तियों के परिवारों ने आरोप लगाया है कि 
सहमत होने और मोटी फीस वसलूने के बाद 
उनके वकीलों ने कार्यवाही बीच में ही छोड़ 
दी या जानबूझकर प्रतिवादी के मामले को 

नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. कई मामलों 
में वकीलों को चलते मुकदमे के दौरान ही मार 
डाला गया और उनकी हत्या पर कोई कार्रवाई 

नहीं हुई.



नागरिकता संशोधन कानून: ऐतिहासिक कदम और निर्मूल शंकाएं  

15

धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का काम पाकिस्तान 
बहुत व्यस्थित ढंग से, और एक राष्ट्रीय मिशन के तौर 
पर करता ह.ै सरकारी स्तर पर पाकिस्तान में एक ईशनिदा 
काननू ह,ै जो किसी को भी इस आधार पर मौत की सजा 
का हकदार बना दतेा ह ैकि वह वास्तविक या काल्पनिक 
तौर पर अल्लाह पर, महुम्मद पर या कुरान पर विश्वास 
नहीं करता ह,ै और इससे अपनी असहमति जता दतेा ह.ै 
वैसे कागज में इस काननू में कुछ और भी वाक्य लिख ेहैं, 
लेकिन वास्तव में वह सिर्फ  इस्लाम को न मानने वालों पर 
निजी और सरकारी हिसंा का अधिकार-पत्र भर ह.ै

सरकार और अदालत (?) के इस संरक्षण के साथ 
ही उन्मादी भीड़ को भी यह लाइसेंस मिल जाता ह ै कि 
वह हिन्दुओ ंके प्रति मनमानी हिसंा, लटूमार, बलात्कार, 
जबरन इस्लाम कबलू करवाने के काम करे. उसे पता ह ैकि 
उस पर अकुंश लगा सकने की हसैियत न सरकार की ह,ै 
न अदालत की.

आसिया बीबी कांड ने पाकिस्तान में धार्मिक 
अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले को अतंरराष्ट्रीय स्तर 
पर सामने लाने में बड़ी भमूिका निभाई थी. आसिया बीबी 
एक ईसाई महिला थी (पाकिस्तान में अनेक हिन्दू, जो 
अधिकांशतः दलित भी हैं, कई बार अपनी जान बचाने के 
लिए खदु को ईसाई नामों से पेश करते हैं).

गांव की रह े वाली आसिया बीबी खते में काम कर 
रही थी, साथ काम करने वाली महिलाओ ंसे उससे कंुए 
से पानी भर कर लाने को कहा. आसिया पानी ले आई, 
लेकिन उसने कुछ घूटं पानी पी भी लिया. एक दलित और 
गैर मसुलमान महिला द्वारा पानी पी लेने पर उन महिलाओ ं
में तीखी कहासनुी हुई.

पांच दिन बाद, पलुिस ने आसिया को उसके घर 
से घसीटकर निकाला. पलुिस ने और भीड़ ने उसे गांव 
वालों और घर वालों के सामने बरुी तरह मारा-पीटा, और 

ईशनिदा का मामला दर्ज कर दिया गया.
अदालत क्या करती? उसने आसिया को मौत की सजा 

सनुा दी. आसिया पिछले नौ साल से वह जेल में काल 
कोठरी की सजा काट रही थी.

यह पाकिस्तान में रोजमर्रा की बात ह,ै लेकिन आसिया 
बीबी का मामला थोड़ा उभर कर सामने आ गया. एक 
वजह यह भी थी कि उस समय के पंजाब के गवर्नर सलमान 
तासीर ने कह दिया था कि वे राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि 
आसिया को माफ कर दें. इस पर तासीर के ही बॉडीगार्ड 
ममुताज हुसैन कादरी ने तासीर के शरीर में 27 गोलिया 
उतार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. यह अन्तर्राष्ट्रीय 
खबर बनी.

फिर कादरी गिरफ्तार हुआ, तो लाहौर के वकीलों ने 
अदालत में पेश किए जाते समय उस पर फूल बरसाए. 
कादरी को हत्या के जरु्म में मौत की सजा सनुाने वाला जज 
फैसला सनुाते ही परिवार सहित पाकिस्तान छोड़ कर भाग 
गया. कादरी के जनाजे में लाखों की भीड़ शामिल हुई.

उधर कालकोठरी में नौ साल बिताने के बाद पाकिस्तान 
की सपु्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आसिया बीबी को रिहा 
करने का आदशे दिया कि उसके खिलाफ कोई सबतू नहीं 
ह.ै

सबतू न होने का कोई अर्थ ही नहीं होता ह.ै ईशनिदा 
के आरोप में हाल ही में सनुाई गई मौत की सजा के एक 
और मामले में अदालत ने यनूिवर्सिटी के एक लेक्चरर को 
सबतू न होने पर नहीं, सबतू प्रतिकूल होने पर भी मौत की 
सजा सनुाई ह.ै

लिहाजा आसिया बीबी को रिहा करने का फैसला 
भी पाकिस्तान की कट्टरपंथी ब्रिगेड को कबलू नहीं हुुआ. 
पाकिस्तान भर में, और खासतौर पर पंजाब में तरंुत भारी 
प्रदर्शन, आगजनी, हिसंा और तोड़फोड़ हुई. सेना से विद्रोह 
करने का आह्वान किया गया. इमरान खान सरकार को 
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विरोधियों से सलुह का रास्ता अपनाना पड़ा.
ईशनिदा काननू पर पाकिस्तानी अदालतों की स्थिति 

क्या ह?ै पहली सीढ़ी वकील की होती ह,ै और कुछ 
मामलों में, ईशनिदा के आरोपी व्यक्तियों के परिवारों ने 
आरोप लगाया ह ैकि सहमत होने और मोटी फीस वसलूने 
के बाद उनके वकीलों ने कार्यवाही बीच में ही छोड़ दी या 
जानबझूकर प्रतिवादी के मामले को नकुसान पहुचंाने की 
कोशिश की. कई मामलों में वकीलों को चलते मकुदम े
के दौरान ही मार डाला गया और उनकी हत्या पर कोई 
कार्रवाई नहीं हुई.

दसूरी सीढ़ी जज की होती ह.ै ट्रायल कोर्ट में पैगंबर 
महुम्मद के खिलाफ ईशनिदा करने के आरोपी एक व्यक्ति 
का बचाव करने वाले एक वकील ने आईसीजे को एक 
साक्षात्कार में बताया कि जब उसके मवुक्किल ने, जिस 
पर पैगंबर मोहम्मद की निदा का आरोप लगाया गया था, 
अपनी गवाही में कहा कि उसके मन में पैगंबर महुम्मद के 
लिए बहुत प्यार और सम्मान ह ैऔर वह उनके खिलाफ 

कभी कुछ नहीं कह सकता ह,ै तो ट्रायल जज ने टिप्पणी 
की कि अगर प्रतिवादी को पैगंबर महुम्मद के लिए बहुत 
प्यार और सम्मान ह,ै तो उसने इस्लाम कबलू क्यों नहीं 
किया?

और ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी 
की गवाही को “विश्वसनीय” नहीं माना जा सकता ह.ै जज 
ने निर्णय में लिखा कि यदि आरोपी का मानना ह ै कि “ 
(वह) पवित्र पैगंबर का सम्मान करता ह.ै.. तो (आरोपी 
ने ) अब तक (इस्लाम को क्यों नहीं अपनाया)?” ट्रायल 
कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा 
सनुाई .

अगस्त 2000 में, लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमरू्ति 
नजीर अख्तर ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा कि 
“हम नबी के खिलाफ अपमान की दोषी हर जीभ को काट 
देंगे”.

इन्हीं नजीर अख्तर ने 4 सितंबर 1999 को बयान दिया 
था कि ईशनिदा के आरोपियों को बिना किसी मकुदम ेके 
सजा दी जानी चाहिए या उन्हें मार दिया जाना चाहिए और 
इसके लिए किसी काननू की जरूरत नहीं ह.ै पाकिस्तान के 
इस जज का मानना ह ैकि एक निदक की आवाज को चपु 
कराना हर मसु्लिम का कर्तव्य ह.ै

हिदंओु ं को निशाना बनाने की प्रक्रिया और ज्यादा 
व्यवस्थित और ज्यादा क्रूर  किस्म की ह.ै इसमें कम से कम 
अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर नहीं होता ह,ै और बेबस हिन्दू सब 
कुछ सहते हुए अपने दरु्भाग्य को कोसते रह जाते हैं. 1947 
में विभाजन के समय, पाकिस्तान में लगभग 23% गैर-
मसु्लिम नागरिक थे. आज, गैर-मसुलमानो की आबादी 
लगभग 3% रह गई ह,ै पाकिस्तान में हिदं ूआबादी घटकर 
लगभग 1.5% रह गई ह.ै

हिदं ूलड़कियों का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म 
परिवर्तन, खास तौर पर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के हिदंओु ं

गांव की रहे वाली आसिया बीबी खेत में काम 
कर रही थी, साथ काम करने वाली महिलाओ ं
से उससे कंुए से पानी भर कर लाने को कहा. 
आसिया पानी ले आई, लेकिन उसने कुछ 
घंूट पानी पी भी लिया. एक दलित और गैर 
मुसलमान महिला द्वारा पानी पी लेने पर उन 

महिलाओ ंमें तीखी कहासनुी हुई.
पांच दिन बाद, पुलिस ने आसिया को उसके 

घर से घसीटकर निकाला. पुलिस ने और भीड़ 
ने उसे गांव वालों और घर वालों के सामने बुरी 
तरह मारा-पीटा, और ईशनिंदा का मामला दर्ज 

कर दिया गया.
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के लिए दनैिक जीवन की एक भयानक वास्तविकता ह.ै 
एशियन ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनसुार, 
सिंध में हर महीने हिदं ूलड़कियों के अपहरण और जबरन 
धर्मांतरण की लगभग 20-25 घटनाए ंघटती हैं.

धार्मिक स्वतंत्रता पर अमरेिकी आयोग (UNCIRF) 
ने खलुासा किया ह ैकि पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन 
धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रह ेहैं.

रिपोर्ट में कहा गया ह ै कि वर्ष 2017 के दौरान 
पाकिस्तान में ईसाई, सिख, हिदं ू और अहमदियों सहित 
धार्मिक अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी समहूों के हमलों और 
भदेभाव का निशाना बनाना जारी रहा ह.ै

2017 के दौरान पाकिस्तान में ऐसी घटनाओ ंमें कम से 
कम 231 लोग मार गए थे, जबकि कम से कम 691 लोग 
घायल हुए थे.

रिपोर्ट के अनसुार, “पाकिस्तान की सरकार इन समहूों 
की रक्षा करने में पर्याप्त रूप से विफल रही, और इसने 
व्यवस्थित, चल रह,े धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को 
रोक दिया.”

रिपोर्ट में हिदं ू विवाह अधिनियम की उपस्थिति के 
बावजदू हिदंओु ंके जबरन धर्मांतरण के सबसे महत्वपरू्ण 
मदु्दे पर प्रकाश डाला गया ह,ै जो हिदं ूनागरिकों के लिए 
पारिवारिक काननू का अधिकार प्रदान करता ह.ै

इस वर्ष की शरुुआत में, कम से कम 500 हिदंओु ंको 
, जिनमें अधिकांश महिलाए ं थीं, कट्टरपंथियों द्वारा धर्म 
परिवर्तन के लिए मजबरू किया गया था. उन्होंने न केवल 
उन्हें हिदं ूसे इस्लाम में शामिल होने के लिए मजबरू किया, 
बल्कि धर्म परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए बड़े-बड़े 
कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

पाकिस्तान की इस्लामिक हुकूमत में गैर-मसु्लिम 
नागरिकों को अलग और असमान नागरिक माना 
जाता ह.ै पाकिस्तान का संविधान और काननू इस्लाम, 

सरकारी मजहब और मसुलमानो के लिए अत्यधिक 
पक्षपातपरू्ण और विशषेाधिकारपरू्ण हैं. हिदंओु ंऔर अन्य 
अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित ढंग से और काननू के तहत 
अपमान और बहिष्कार किया जाता ह.ै जैसे कि कोई गैर-
मसु्लिम वकील संघीय शरीयत कोर्ट में पेश नहीं हो सकता 
ह.ै यह संवैधानिक प्रावधान ह ैकि पाकिस्तान का राष्ट्रपति 
और प्रधानमतं्री कोई मसु्लिम ही होना चाहिए. जिया उल 
हक सरकार ने अल्पसंख्यकों के मताधिकार को ही निरर्थक 
बना दिया था. उनके लिए चदं सीटें आरक्षित कर दी गई 
थीं, उसके अलावा उनका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं 
था. राष्ट्रीय और स्थानीय चनुावों में मसु्लिम मतदाता 
अपने इलाके के मसु्लिम उम्मीदवारों के लिए अपना वोट 
डालते हैं, जबकि गैर मसु्लिम वोट केवल गैर मसु्लिम 
उम्मीदवारों के बीच डाल सकते हैं, क्योंकि मसुलमानो 
और गैर मसु्लिमों के लिए अलग-अलग निर्वाचक मडंल 
मौजदू हैं. मखु्यधारा के मसु्लिम दलों में गैर मसु्लिमों की 
भागीदारी नगण्य ह.ै

सतत विकास नीति संस्थान (SDPI), इस्लामाबाद 
द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि 

पाकिस्तान के लगभग 20 लाख हिदुओ ंमें से 
कई लोगों को अपने परिवारों की और अपनी 
खुद की सरुक्षा के ऐवज में जबरन वसलूी करने 

वालों और स्थानीय नेताओ ंको फिरौती के 
रूप में नियमित रकम देने के लिए मजबूर होना 
पड़ता है. क्लर्क  के पद से अधिक का कोई पद 

किसी हिंदू को प्राप्त नहीं हो सकता है. अगर 
हिदू कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उन्हें 

आमतौर पर किसी मुस्लिम को भागीदार बनाना 
आवश्यक होता है, चाहे वह सक्रिय भागीदार 

न हो.
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“पाठ्यक्रम और पाठ्यपसु्तकों के अधिकांश भाग में जो 
चार प्राथमिक विषय सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके 
से उभर कर सामने आते हैं ... वह यह हैं कि पाकिस्तान 
सिर्फ  मसुलमानो के लिए ह.ै सभी छात्रों को इस्लामियत 
जबरन पढ़ाई जाती ह,ै चाह ेउनकी अपनी आस्था कुछ भी 
हो. उनके लिए कुरान पढ़ना अनिवार्य ह.ै पाकिस्तान की 
विचारधारा (आस्था) को पाकिस्तान के लोगों की आस्था 
के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, और हिदंओु ंऔर 
भारत के खिलाफ नफरत पैदा की जानी चाहिए, और छात्रों 
को जेहाद और शहादत का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित 
किया जाता ह.ै” रिपोर्ट में आगे कहा गया ह ैकि “ भारत 
और हिदंओु ंके खिलाफ नफरत पाकिस्तान की विचारधारा 
पर जोर दनेे का एक अनिवार्य घटक ह.ै... ”

पाकिस्तान के लगभग 20 लाख हिदंओु ं में से कई 
लोगों को अपने परिवारों की और अपनी खदु की सरुक्षा के 
ऐवज में जबरन वसलूी करने वालों और स्थानीय नेताओ ं
को फिरौती के रूप में नियमित रकम दनेे के लिए मजबरू 
होना पड़ता ह.ै क्लर्क  के पद से अधिक का कोई पद किसी 
हिदं ूको प्राप्त नहीं हो सकता ह.ै अगर हिदं ूकोई व्यवसाय 
करना चाहते हैं, तो उन्हें आमतौर पर किसी मसु्लिम को 
भागीदार बनाना आवश्यक होता ह,ै चाह े वह सक्रिय 
भागीदार न हो.

कई हिदं ूमदंिरों को पाकिस्तान में सरकारी कार्यालयों 
में बदल कर अपवित्र, नष्ट या परिवर्तित कर दिया गया 
ह.ै अकेले 1992 में, भारत में सांप्रदायिक दगंों के जवाब 
में, जिसमें पाकिस्तानी हिदंओु ंकी कोई भमूिका नहीं थी, 
पाकिस्तान में सैकड़ों हिदं ूमदंिरों को नष्ट कर दिया गया. 
इन मदंिरों के पनुर्निर्माण के आधिकारिक वादों के बावजदू, 
कई मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई ह ैया नाममात्र की 
और दिखावटी काम हुआ ह.ै हिदं ूमदंिरों और जमीनों पर 
अवैध अतिक्रमण, हिदं ूलड़कियों के साथ छेड़छाड़ और 

अपहरण, अपहरण के मामलों में भारी फिरौती की मांग, 
और झठेू आरोपों पर हिदंओु ं की लगातार गिरफ्तारिया 
पाकिस्तान में आम हो गई हैं.

स्थिति बांग्लादशे में भी भिन्न नहीं ह.ै बांग्लादशे में भारी 
और बड़े छुरों से, जो मांस काटने में प्रयोग होते हैं, बंदकूों 
और बमों से हिन्दुओ ंपर हमले आम हैं. अतंर सिर्फ  यह 
ह ैकि यहां सरकार इन हत्याओ ंकी नपी-तलुी आलोचना 
कर दतेी ह,ै लेकिन हमलों की जिम्मेदारी लेने वालों में 
इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, असंारुल्लाह बांग्ला टीम, 
असंार अल-इस्लाम, लश्कर-ए-तोइबा, अल्लाहर दल, 
अहले हदीथ अदंोलन बांग्लादशे और  हिक्मत-उल-
जिहाद जैसे अतंर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी शामिल 
रहते हैं. इन संगठनों में रोहिगं्या आतंकवादी भी शामिल 
हैं. 22 फरवरी 2016 को इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादशे 
में भारत से सटे उत्तरी पंचगढ़ जिले के दबेीगंज उप जिले 
के सोनपोटा गांव में एक हिदं ूमदंिर के प्रधान पजुारी 50 
वर्षीय जगनेश्वर राय की निर्मम हत्या करने की जिम्मेदारी 
ली. इस पजुारी की बिल्कु ल उस शलैी में हत्या की गई, 
जैसे मध्य परू्व में हत्याए ंकी जाती रही हैं. इस हमले में दो 
हिदं ूभक्तों को भी अधमरा कर दिया गया. हत्या के बाद 
आईएसआईएस ने अरबी भाषा में बयान जारी किया.

हिदुओ ंको निशाना बनाने की प्रक्रिया और 
ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा क्रू र किस्म की 
है. इसमें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर 

नहीं होता है, और बेबस हिन्दू सब कुछ सहते हुए 
अपने दुर्भाग्य को कोसते रह जाते हैं. 1947 में 

विभाजन के समय, पाकिस्तान में लगभग 23% 
गैर-मुस्लिम नागरिक थे. आज, गैर-मुसलमानो 
की आबादी लगभग 3% रह गई है, पाकिस्तान 
में हिंदू आबादी घटकर लगभग 1.5% रह गई है.
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बांग्लादशे की स्थिति ऐसे समझें. अतंर्राष्ट्रीय अपराध 
न्यायाधिकरण ने 28 फरवरी 2013 को जमात-ए-इस्लामी 
के उपाध्यक्ष दिलावर हुसैन सईदी को 1971 के बांग्लादशे 
मकु्ति यदु्ध के दौरान यदु्ध अपराधों के लिए मौत की सजा 
सनुाई. सजा सनुाए जाने के बाद जमात-ए-इस्लामी और 
उसके छात्र संगठन- इस्लामिक छत्र शिबिर के कार्यकर्ताओ ं
ने दशे के विभिन्न हिस्सों में हिदंओु ंपर हमला शरुु कर 
दिया. अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को लटूा गया, 20 
जिलों में 1500 से ज्यादा हिदं ूघरों को जलाकर राख कर 
दिया गया और 50 से अधिक हिदं ूमदंिरों को उजाड़ कर 
आग लगा दी गई. अकेले चटगाँव और नोआखली में कम 
से कम 60 घरों, छह मदंिरों और कई दर्जन दकुानों में आग 
लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई. कीमती सामान और 
फर्नीचर लटू लिए गए. पलुिस कम से कम डेढ़ घटें बाद तब 
आई, जब यह सब खत्म हो गया.

बांग्लादशे जातीय हिदं ू महाजोट की एक रिपोर्ट के 
अनसुार अकेले 2017 में बांग्लादशे में हिदं ू समदुाय के 
कम से कम 107 लोग मार गए और 31 लोग लापता हो 
गए. यह संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही ह.ै रिपोर्ट के 
अनसुार 2017 में हिदं ूसमदुाय के 782 लोगों को या तो 
दशे छोड़ने के लिए मजबरू किया गया या दशे छोड़ने की 
धमकी दी गई. 23 अन्य को इस्लाम कबलू करने के लिए 
मजबरू किया गया. कम से कम 25 हिदं ूमहिलाओ ंऔर 
बच्चों के साथ बलात्कार किया गया, जबकि वर्ष 2017 
के दौरान 235  मदंिरों और मरू्तियों के साथ बर्बरता हुई. 
2017 में हिदं ूसमदुाय के साथ अत्याचार के कुल 6474 
मामले दर्ज हैं.

20 जनू 2016 को बांग्लादशे के राष्ट्रीय मानवाधिकार 
आयोग के निवतृमान अध्यक्ष प्रोफेसर मिजानरु रहमान ने 
कहा- “(बांग्लादशे में) धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ 
जिस तरह का व्यवहार हो रहा ह,ै मैं नहीं मानता कि उस 

पर सरकार की प्रतिक्रिया पर्याप्त ह.ै अगर यह (इसी तरह) 
चलता रहा, तो 15 वर्ष के भीतर बांग्लादशे में एक भी हिन्दू 
नहीं बचगेा.”

बांग्लादशे में हिन्दू जनसंख्या अब वहां की कुल 
जनसंख्या का 7 प्रतिशत रह गई ह.ै फरवरी 1950 में हुए 
हिन्दुओ ं के नरसंहार के बावजदू, 1951 की जनगणना 
के अनसुार तब परू्वी पाकिस्तान में 22 प्रतिशत हिन्दू थे, 
लेकिन अक्टूबर 1958 में लगे मार्शल लॉ शासन के दौरान 
उत्पीड़न और यातनाओ ंके बाद परू्वी पाकिस्तान में हिदं ू
जनसंख्या में 3.5% की गिरावट आई और 1961 में परू्वी 
पाकिस्तान में हिदं ूजनसंख्या मात्र 18.5 प्रतिशत रह गई. 
बांग्लादशे बनने के बाद, 1974 में यह आकंड़ा घटकर 14 
प्रतिशत रह गया. 1961-1974 के दौरान भी, 1971 में 
मकु्ति की लड़ाई सहित, हिदं ूआबादी में 5% की गिरावट 
आई और 1974 में हिदं ूजनसंख्या 13.5% पर आ गई 
और अतंिम 2011 की जनगणना के अनसुार बांग्लादशे 
में मात्र 8.4 प्रतिशत हिन्दू रह गए हैं. बांग्लादशे में आज 
हिदं ूआबादी जिस गति से कम हो रही ह,ै उसके मतुाबिक 
2050 तक बांग्लादशे पाकिस्तान की स्थिति में पहुचं 
जाएगा, जहां हिन्दुओ ंकी आबादी उंगलियों पर गिनी जा 
सकेगी.

अगस्त 1975 में ढाका में तख्तापलट के बाद, 20 
अगस्त 1975 को बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार में 
तत्कालीन भारतीय प्रधानमतं्री श्रीमती गांधी ने स्वीकार 
किया था कि बांग्लादशे की इस्लामी सरकार के कारण 
हिदं ूअल्पसंख्यक भी बांग्लादशे छोड़ सकते हैं, जो भारत 
के लिए आर थ्िक और राजनीतिक समस्याए ंपैदा करेंगे.”

भारत इसे जानता था, लेकिन उसने इस पर कोई 
कार्यवाही नहीं की. 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ये उनके निजी विचार 
हैं.)
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नागरिकता कानून और कांग्रेस 
का बेजा विरोध

कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस पर 
संविधान की दहुाई दतेे हुए नागरिकता 

संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और 
राष्ट्रीय  नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर रही ह,ै वही 
कांग्रेस इन प्रावधानों की जननी रही ह.ै नेहरू-लियाकत 
समझौता, असम में एनआरसी और 2011 में एनपीआर 
की शरुूआत कांग्रेस की ही दने हैं. कांग्रेस पार्टी की भांति 
उसके यवुा नेता भी इन मदु्दों पर झठू बोलकर भ्रम फैला 
रह ेहैं. यह स्थिति तब ह ैजब राफेल विमान समझौते पर 
झठू फैलाने के कारण राहुल गांधी उच्चतम न्यायालय के 
समक्ष माफी मांग चकेु हैं.

आजादी के सत्तर साल तक कांग्रेस बिजली, सड़क, 
पानी के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन ये बनुियादी 
सवुिधाए ं आम लोगों से दरू ही रहीं. दसूरी ओर 
प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी ने महज पांच साल के भीतर करोड़ों 
सवुिधाविहीन लोगों तक बिजली, सड़क, शौचालय, 
रसोई गैस, बैंक, बीमा जैसी सवुिधाए ंबिना किसी भदेभाव 
के पहुचंा दी. सबसे बड़ी बात यह रही कि इन सवुिधाओ ं
को हासिल करने के लिए गरीबों को किसी प्रकार की 

रिश्वत नहीं दनेी पड़ी और गरीबों को सवुिधाए ंउपलब्ध 
कराने वाली योजनाए ंतय समय से पहले परूी हुई.ं इसमें 
सबसे बड़ी उपलब्धि हर गांव तक बिजली पहुचंाने की 
कामयाब योजना रही. इसका परिणाम यह हुआ कि 2019 
के लोक सभा चनुाव में जनता ने प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी 
और भारतीय जनता पार्टी को परू्ण बहुमत दिया. 

चूकंि अब बिजली, सड़क,  शौचालय, रसोई गैस 
जैसी बनुियादी सवुिधाए ंलगभग सभी भारतीयों तक पहुचं 
चकुी हैं, तो विपक्ष के पास चनुावी वायद ेके लिए कुछ 
बचा ही नहीं ह.ै यही कारण ह ै कि विपक्ष नकारात्मक 
राजनीति पर उतर आया ह.ै मोदी सरकार द्वारा पड़ोसी 
दशेों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दनेे और राष्ट्रीय  
जनसंख्या रजिस्टर ने मोदी विरोधी राजनीति को एक नया 
आयाम द ेदिया ह.ै इन मदु्दों पर सबसे मखुर विरोध कांग्रेस 
पार्टी का रहा ह ै जिसने 1947 से ही लगातार धार्मिक 
प्रताड़ना से पीड़ित शरणार थ्ियों को नागरिकता दनेे का 
समर्थन किया. 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते की 
तो नींव ही शरणार थ्ियों को नागरिकता दनेे पर थी. इसी 
तरह उच्चतम न्यायालय के आदशे से असम में लाग ूहुए 
एनआरसी का कांग्रेस ने समर्थन किया ह.ै इतना ही नहीं 
2011 की जनगणना के समय राष्ट्रीय  जनसंख्या रजिस्टर 
की शरुूआत भी कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के दौरान 
हुई थी. स्पष्ट ह ैइन मदु्दों पर कांग्रेस का विरोध अपनी ही 
नीतियों की आलोचना करने वाला ह.ै

18 दिसंबर 2003  को राज्य सभा में विपक्ष के नेता 
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाजपेयी सरकार में तत्कालीन 
उप प्रधानमतं्री लाल कृष्ण आडवाणी से कहा था मैं 

रमेश कुमार दुबे 

जो
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शरणार थ्ियों से हो रह े बर्ताव के बार में कुछ कहना 
चाहता हू ं “दशे के बंटवार के बाद बांग्लादशे जैसे दशेों 
में अल्पसंख्यकों को आघात का सामना करना पड़ रहा 
ह.ै ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दनेे की प्रक्रिया 
ज्यादा उदार होनी चाहिए.” अगस्त 2012 में कई भाजपा 
सांसदों द्वारा लोक सभा में पछेू गए लिखित सवाल के 
जवाब में यपूीए सरकार ने बताया था कि पांच साल की 
उम्र के ऊपर के सभी लोगों की उंगलियों और दोनों आखंों 
की पतुलियों के निशान लिए जाएगे. एनपीआर डाटा से 
आधार को जोड़ा जाएगा और ऐसे नामों के साथ तैयार 
लिस्ट को समाज, समदुाय, ग्राम सभा, वार्ड समिति के 
बीच जारी किया जाएगा. उत्तर में यह भी बताया गया ह ै
कि एनपीआर कार्ड मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि हर 
कोई भारतीय नागरिक ह.ै  

जो कांग्रेस धर्म के आधार पर भदेभाव झले रह े
अल्पसंख्यकों को नागरिकता दनेे की मखुर समर्थक रही 
हो वही कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हिसंक 

गतिविधियों को बढ़ावा द ेरही ह ैतो इसका कारण वोट बैंक 
की राजनीति ही ह.ै दरअसल अपनी सिमटती राजनीतिक 
जमीन को दखेते हुए कांग्रेस समझ गई ह ैकि सकारात्मक 
आधार पर मोदी सरकार का विरोध करके सत्ता में आना 
मशु्किल ह.ै इसीलिए वह अपने सिमटते जनाधार को 
धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दकेर मजबतू बनाने की 
कवायद में जटुी ह,ै लेकिन ऐसा करते समय कांग्रेस भलू 
जाती ह ैकि इतिहास को कुछ समय के लिए झठुलाया तो 
जा सकता ह,ै लेकिन मिटाया नहीं जा सकता. यही कारण 
ह ैकि इन मदु्दों पर कांग्रेस की असलियत सामने आने के 
बाद उसके विरोध की आवाज मदं पड़ गई.

कांग्रेस ही नहीं कई क्षेत्रीय दल भी इन मदु्दों पर मोदी 
सरकार को घरेने की कांग्रेसी कवायद में एक साथ खड़े 
हैं. इसका कारण ह ै कि मोदी सरकार द्वारा शरुू की गई 
विकास की राजनीति का लाभ बिना किसी भदेभाव के 
सभी भारतीयों तक पहुचंा हैं इसलिए जाति की राजनीति 
करने वाले क्षेत्रीय दलों के पास अगड़े, पिछड़े, दलित जैसे 
संकीर्ण आधारों पर राजनीति चमकाने के मौके नहीं रह गए 
हैं. यही कारण ह ैकि वैचारिक रूप से कांग्रेस विरोधी होते 
हुए भी कई क्षेत्रीय दल मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस के 
साथ नकारात्मक राजनीति कर रह ेहैं.

 कांग्रेस की झठू की राजनीति 70 साल तक इसलिए 
कामयाब रही क्योंकि उसके झठू को पकड़ने और सामने 
लाने वाला सशक्त विकल्प नहीं था. अब मोदी सरकार 
विकास की राजनीति के जरिए कांग्रेस की असलियत 
उजागर कर रही ह ै इसलिए उसकी राजनीतिक जमीन 
खिसकती जा रही ह.ै नागरिकता काननू पर भी कांग्रेस की 
असलियत सामने आने पर उसकी विरोध की राजनीति 
उलटी पड़ती जा रही ह.ै

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये 
उनके निजी विचार हैं।)

आजादी के सत्तर साल तक कांग्रेस बिजली, 
सड़क, पानी के नाम पर वोट मांगती रही, 

लेकिन ये बुनियादी सवुिधाए ंआम लोगों से 
दूर ही रहीं. दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 

महज पांच साल के भीतर करोड़ों सवुिधाविहीन 
लोगों तक बिजली, सड़क, शौचालय, रसोई 
गैस, बैंक, बीमा जैसी सवुिधाए ंबिना किसी 

भेदभाव के पहुंचा दी. सबसे बड़ी बात यह रही 
कि इन सवुिधाओ ंको हासिल करने के लिए 

गरीबों को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देनी पड़ी 
और गरीबों को सवुिधाए ंउपलब्ध कराने वाली 

योजनाए ंतय समय से पहले पूरी हुई.ं 
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नया इतिहास रचती मोदी और शाह की जोड़ी

जपा विरोधियों का यह आरोप रहा ह ै कि वह 
दशे का संविधान और इतिहास बदलना चाहती 

ह.ै विरोधी बार-बार ऐसे मदु्दे उठाते रहते हैं जिससे लगे कि 
उनके आरोप में दम ह.ै विपक्ष का सारा ध्यान संविधान और 
इतिहास की किताबों, प्रतीकों पर ह.ै उन्हें अब पता चल रहा 
ह ैकि प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी और गहृमतं्री अमित शाह न केवल 
दशे बदल रह ेहैं, बल्कि नया इतिहास भी रच रह ेहैं. भाजपा 
और संघ परिवार के एजेंडे को आज जैसी राष्ट्रीय स्वीकृति 
पहले कभी नहीं मिली. आज मोदी सरकार के काम का विरोध 
करने वालों को पहले सफाई दनेी पड़ती ह ैकि वह राष्ट्रहित के 
खिलाफ नहीं ह.ै हालत यह ह ैकि पिछले करीब छह साल से 
सांप्रदायिकता शब्द राष्ट्रीय विमर्श से गायब हो गया ह.ै
अवैध मुसलमानो के हक में क्यों खड़ा है विपक्ष

मोदी सरकार दशे का मानस बदल रही ह.ै इससे भी बड़ी 
बात यह ह ै कि लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं. वास्तव 
में यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वह भारतीय समाज को 
उसकी जड़ों की ओर वापस ले जा रही ह.ै जो काम आजादी 
के बाद ही शरुू हो जाना चाहिए था वह अब हो रहा ह.ै इस 
दशे की आत्मा भारतीय संस्कृति  में बसती ह.ै पिछले सात 
दशकों में हिदं ूविरोध और धर्म निरपेक्षता पर्यायवाची बन गए 
थे. नागरिकता संशोधन विधयेक का विरोध करने वाले पता 

नहीं क्यों बांग्लादशे और पाकिस्तान से अवैध रूप से आए 
मसुलमानो के हक के लिए खड़े हैं?
क्यों बंद किए गए दरवाजे

भाजपा का मानना ह ै कि दशे के धर्म के आधार पर हुए 
बंटवार का एजेंडा परूा नहीं हुआ ह.ै यही बात संविधान 
सभा में सरदार भपूिंदर सिंह मान ने उठाई थी. उन्होंने कहा 
था कि पाकिस्तान से आने वाले हिदंओु-ं सिखों को भारतीय 
नागरिकता दनेे के लिए 19 जलुाई 1948 को कट ऑफ डेट 
क्यों तय किया गया ह?ै इसके बाद पाकिस्तान में जिन हिदंओु-ं
सिखों का उत्पीड़न होगा उनके लिए भारत के दरवाजे क्यों बंद 
किए गए हैं? पीएस दशेमखु ने तो यहां तक कहा कि हिदं ूऔर 
सिख जहां भी हों, अगर किसी और दशे के नागरिक न हों तो 
उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए.
पलायन की समस्या की शुरुआत

दशे के बंटवार के बाद पलायन की समस्या की शरुुआत उस 
समय हुई जब दिसंबर 1949 में भारत पाकिस्तान के आर थ्िक 
संबंध टूट गए. दस लाख लोगों ने दोनों दशेों की सीमा पार की. 
इसके बाद आठ अप्रैल 1950 को नेहरू-लियाकत समझौता 
हुआ. तय हुआ कि दोनों दशे अपने यहां के अल्पसंख्यकों के 
हितों की रक्षा करेंगे. इतना ही नहीं, यह भी कहा गया ह ैकि जो 
भागकर आए हैं उन्हें लौटकर अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार 
होगा, अपहृत औरतों को लौटाना होगा और जबरन कराया 
गया धर्म परिवर्तन अमान्य किया जाएगा, लेकिन कुछ ही महीने 
बाद पाकिस्तान से दस लाख हिदं ूभागकर भारत आ गए. तब 
सरदार पटेल ने पाकिस्तान को धमकी दी कि यह एकतरफा नहीं 
चल सकता. पाकिस्तान नहीं सधुरा तो उसे नतीजा भगुतना 
होगा. इसके बाद पलायन का सिलसिला रुका, पर 1950 में 
सरदार का निधन हो गया. इसके बाद क्या हुआ, यह बताने की 
जरूरत नहीं ह.ै अतीत से लौटकर वर्तमान में आते हैं.

प्रदीप सिंह 

भा
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मोदी-शाह पर लोग भरोसा करने को तैयार
घसुपैठ का मदु्दा हमशेा से भाजपा के एजेंडे में रहा ह,ै लेकिन 

उसके समर्थक भी मानते थे कि इस मदु्दे पर भाजपा जो भी 
कहती ह ैवह एक राजनीतिक दिखावा ह.ै 2019 के लोकसभा 
चनुाव के वक्त अमित शाह हर चनुावी सभा में कहते थे कि 
एक-एक घसुपैठिय को चनु-चनु कर बाहर निकालेंगे. तब भी 
कम ही लोगों को यकीन था कि ऐसा हो सकता ह,ै लेकिन फिर 
से चनुकर आने पर तीन तलाक, कश्मीर में अनचु्छेद 370 एवं 
35-ए पर सरकार के कदम के बाद मोदी-शाह की विश्वसनीयता 
ऐसी हो गई ह ैकि वे जो भी वादा करेंगे, लोग भरोसा करने को 
तैयार हो जाएगंे.

नागरिकता बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान गहृमतं्री 
ने एक बार नहीं कई बार कहा कि कैब कोई बहाना नहीं ह,ै 
एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) लाने का. उन्होंने 
कहा कि परेू दशे में एनआरसी आएगा और 2024 के लोकसभा 
चनुाव से पहले यह काम परूा कर लिया जाएगा. यह करने का 
हमें जनादशे प्राप्त ह.ै
राजनीतिक हित-अहित की चिता नहीं करती भाजपा

पिछले साढ़े पांच साल में इस सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, 
सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आइबीसी, रेरा, तीन तलाक, 
जम्मू- कश्मीर से अनचु्छेद 370 एवं 35-ए हटाने और अब 
नागरिकता संशोधन विधयेक जैसे बहुत से कदम उठाए हैं. 
इनके जरिये सरकार ने एक संदशे दिया ह ैकि वह जिन बातों को 
दशेहित में समझती ह ैउसे करने के लिए वह राजनीतिक हित-
अहित की चितंा नहीं करती. सरकार और भाजपा पर आरोप 
ह ैकि नागरिकता संशोधन विधयेक और एनआरसी भारत को 
हिदं ूराष्ट्र या धरु दक्षिणपंथ की ओर ले जा रहा ह.ै वास्तविकता 
इसके इतर ह.ै

दरअसल दशे उन नव औपनिवेशिक कुलीनों के प्रभाव 
से मकु्त हो रहा ह,ै जिन्होंने दशेवासियों को भारतीय संस्कृति  
से दरू रखने का षडयंत्र किया. इस वर्ग को अपने अस्तित्व पर 

खतरा नजर आ रहा ह.ै इसकी अभिव्यक्ति कभी कांग्रेस जैसे 
राजनीतिक दलों, कभी एनजीओ, कभी मटु्ठीभर बदु्धिजीवियों 
की अपीलों और सपु्रीम कोर्ट में कथित जनहित याचिकाओ ंके 
रूप में सामने आती रहती ह.ै
कांग्रेस सरकार ने करवाया अमित शाह का परिचय

मामला कश्मीर में बदलाव का हो या नागरिकता संशोधन 
विधयेक का, अमित शाह के जिक्र के बिना परूी नहीं हो सकती. 
अमित शाह से दशे के लोगों का पहला परिचय कांग्रेस सरकार 
ने करवाया, एक झठेू मामले में फंसाकर. उनका दसूरा परिचय 
2014 के लोकसभा चनुाव में उत्तर प्रदशे का प्रभारी बनने पर 
हुआ. उनका तीसरा परिचय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप 
में हुआ. उनका चौथा परिचय दशे के गहृमतं्री के रूप में हुआ. 
उन्होंने प्रत य्ेक अवसर पर लोगों को चौंकाया. उनकी बेबाकी 
से तो लोग परिचित हो चकेु थे, लेकिन लोकसभा में आने के 
बाद एक सांसद के रूप में उनकी क्षमता हरैान करने वाली ह.ै

पहले अनचु्छेद 370 और फिर नागरिकता संशोधन 
विधयेक पर वे जिस स्पष्टता, आत्मविश्वास, दृढ़ता और तथ्यों 
के आधार पर बोले वैसा कब कौन गहृमतं्री बोला था, याद 
करना कठिन ह.ै उद्योगपति राहुल बजाज ने एक कार्यक्रम 
में अमित शाह से पछूा था कि लोग उनसे डरते क्यों हैं? 
वास्तविकता यह ह ै कि सच और खरी बात कहने वालों से 
लोग अक्सर डरते ही हैं.

नागरिकता विधयेक के काननू बनने, एनआरसी लाग ूहोने 
और अयोध्या में राम मदंिर पर सपु्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 
दशे के बहुसंख्यक समाज के मन में अपने ही दशे में दोयम 
दर्जे का नागरिक होने का दशं निकल रहा ह.ै इनका विरोध 
करने वालों के एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस दशे में 
बहुसंख्यक समाज की भावनाओ ंकी उपेक्षा करके धर्म निरपेक्ष 
समाज की स्थापना नहीं हो सकती.
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं. यह लेख 

पूर्व में दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है.)
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वैचारिक योद्धा अमित शाह

गरिकता संशोधन विधयेक दशे के दोनों सदनों 
से मजंरू हो गया और इसी के साथ भारत के 

पड़ोसी 3 दशेों- पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान 
में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की 
नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया ह.ै विपक्ष ने 
इस बात पर हल्ला-हगंामा किया कि यह सिर्फ  मसुलमानो 
के विरोध वाला विधयेक ह,ै जबकि सरकार ने बार-बार 
स्पष्ट किया कि भारत से पाकिस्तान के विभाजन के बाद से 
ही लाखों की संख्या में हिन्दुओ ंसहित दसूरे अल्पसंख्यकों 
को पाकिस्तान और बाद में पाकिस्तान से विभाजित हुए 
बांग्लादशे में धार्मिक प्रताड़ना झलेनी पड़ रही थी और 
अलग-अलग समय पर भले ही भारतीय नागरिकता के 
काननू में संशोधन हुए हों, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान 
करने की कोशिश आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की. 
भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा ह ै
कि असम एनआरसी से बाहर हुए हिन्दुओ ंको नागरिकता 
दनेे के लिए यह सब किया जा रहा ह.ै विपक्ष के आरोपों में 
उनकी चिन्ता भी दिखती ह ैकि इससे नरेंद्र मोदी और अमित 
शाह भारतीय जनता पार्टी की उस छवि को और मजबतू 
कर रह े हैं कि हम अपने मतदाता से किए हुए हर वायद े
को पहला मौका मिलते ही परूा करते हैं. इससे नरेंद्र मोदी 

और अमित शाह की वैचारिक प्रतिबद्धता ज्यादा मजबतूी 
से स्थापित होती दिख रही ह.ै अनचु्छेद 370 हटाने के बाद 
पड़ोसी मसु्लिम दशेों में अल्पसंख्यकों पर धार्मिक आधार 
पर अत्याचार के आधार पर नागरिकता संशोधन विधयेक 
लाकर नरेंद्र मोदी और खासकर गहृमतं्री अमित शाह ने स्पष्ट 
कर दिया ह ै कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इनता 
जबरदस्त समर्थन लगातार दो लोकसभा चनुावों में क्यों 
दिया ह.ै इस बात को दशे के गहृमतं्री अमित शाह ने सदन 
के बाहर और दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधयेक 
पर चर्चा का जवाब दतेे हुए सलीके से रेखांकित भी किया. 
अमित शाह ने बहुत साफ कहा कि हमार घोषणापत्र का 
यह हिस्सा था और हम इसी पर चनुाव जीतकर आए हैं. 
राष्ट्रवाद, राममदंिर, अनचु्छेद 370 हो या फिर बांग्लादशेी 
घसुपैठियों का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी पर हमशेा 
यह आरोप लगता रहा ह ैकि पार्टी इसे सिर्फ  लटकाए रखना 
चाहती ह.ै अब लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार फैसले लेकर 
इस आरोप को परूी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब रही ह.ै

नागरिकता संशोधन विधयेक के इस फैसले के साथ, 
कभी हां, कभी ना का रिश्ता रखकर शिवसेना ने भारतीय 
जनता पार्टी को मशु्किल में डालने की कोशिश जरूर की, 
लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत का राज्यसभा में बोला 
डायलॉग शिवसेना की ही राजनीति पर भारी पड़ता दिख 
रहा ह.ै शिवसेना नेता संजय राउत को राज्यसभा में 3 मिनट 
का समय आवंटित था और उपसभापति हरिबंश के बार-
बार याद दिलाने के बावजदू संजय राउत मदु्दे के अलावा 
सारी बात करते रह.े संजय राउत डायलॉग मारकर ही खदु 
को खशु करते दिख.े संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि 
आप जिस स्कू ल में पढ़ रह ेहो, वहां के हम हडेमास्टर हैं. 

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

ना
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डायलॉग मारकर संजय राउत सहित शिवसेना के तीनों सांसद 
सदन से बाहर निकल गये, लेकिन जब नागरिकता संशोधन 
विधयेक पर मतदान हुआ तो समझ में आया कि राजनीतिक 
परिदृश्य में कौन हडेमास्टर ह ैऔर कौन उद्दण्ड विद्यार्थी. 
शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ बेहद महत्वपरू्ण 
मौके पर छोड़ा तो शिवसेना की जगह ले रही बीज ूजनता 
दल मजबतूी के साथ भाजपा के साथ खड़ी नजर आई. बीज ू
जनता दल, जनता दल यनूाइटेड और एआईएडीएमके का 
नागिरकता संशोधन विधयेक पर भारतीय जनता पार्टी के 
साथ खड़ा होना प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी और खासकर गहृमतं्री 
अमित शाह की बड़ी राजनीतिक सफलता ह.ै यह सफलता 
इसलिए भी और बड़ी हो जाती ह ैक्योंकि इस विधयेक को 
विरोधी खांटी हिन्दू हितों को बचाने वाला विधयेक बता रह े
थे और ऐसे में बीज ूजनता दल, जनता दल यनूाइटेड और 
एआईएडीएमके का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना 
भारतीय राजनीति के एक और महत्वपरू्ण परिवर्तन के तौर 
पर याद किया जाएगा.

अमित शाह ने राज्यसभा में एक बात और पखु्ता 
तरीके से स्थापित करने की सफल कोशिश की. कांग्रेस 
सहित विपक्षी दल इसमें मसु्लिमों के शामिल न रहने की 
बात को दशे, संविधान और मसु्लिम विरोधी बताने की 
कोशिश कर रह ेथे, लेकिन अमित शाह ने जवाब में साफ 
कहाकि हम जिस समस्या का समाधान करते हैं, उसी पर 
परूा ध्यान लगाते हैं और इसीलिए पड़ोसी मसु्लिम दशेों 
में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर हर अल्पसंख्यक को 
भारत का नागरिक बनाने वाला विधयेक पेश किया.
गहृमतं्री अमित शाह ने लगे हाथों कांग्रेस सहित विपक्षी 
दलों की इस बात को भी रेखांकित किया कि उन्होंने सिर्फ  
मसुलमानो को चिन्हित किया. महात्मा गांधी के हवाले से 
गहृमतं्री ने स्पष्ट किया कि गांधी जी भी कहते थे कि हिन्दू 
और सिखों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झलेनी पड़ 

रही ह.ै तीन तलाक, अनचु्छेद 370 और अब नागरिकता 
संशोधन विधयेक को लाकर और उसे सफलतापरू्वक लाग ू
करके नरेंद्र मोदी सरकार और उसमें खासकर अमित शाह 
राष्ट्रीय विचारों के नेता के तौर पर जनता में पहले से भी 
ज्यादा भरोसा जमाने में कामयाब रह ेहैं और सबसे बड़ी 
बात यह रही कि इसमें विपक्षी पार्टियों ने ही नरेंद्र मोदी 
और अमित शाह की बड़ी मदद की. कांग्रेस सहित सभी 
विपक्षी पार्टिया भले ही संविधान, दशे की बात कहती रहीं, 
लेकिन इसके तरुन्त बाद विपक्ष ने जोर-जोर से मोदी-शाह 
और भाजपा को हिन्दुओ ं के लिए हर काम करने वाली 
और मसु्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर स्थापित करने की 
कोशिश की और विपक्ष की इस कोशिश का ही प्रभाव 
रहा कि जनता दल यनूाइटेड जैसी पार्टी अनचु्छेद 370 का 
विरोध करने के बाद जनभावना के आधार पर दोनों सदनों 
में नागरिकता संशोधन विधयेक के साथ खड़ी हो गयी. कई 
लोग तो मजाक में नवीन पटनायक की बीज ूजनता दल 
को नई शिवसेना बताने लगे हैं. शाहकार का शाब्दिक अर्थ 
होता ह ै नायाब कलाकृति, लेकिन अनचु्छेद 370 हटाने 
के बाद जिस खबूसरूती से दशे के गहृमतं्री अमित शाह ने 
नागरिकता संशोधन विधयेक पारित कराया ह,ै इसे शानदार 
राजनीति कृति के तौर पर याद किया जाएगा. इसे ऐसे 
दखेा जाएगा कि राजनीतिक जोखिम लेने के साथ ही नरेंद्र 
मोदी और अमित शाह ने पहला मौका मिलते ही अपनी 
वैचारिक प्रतिबद्धता को साबित किया ह,ै इससे उन्हें मत 
दनेे वाले मतदाताओ ंमें और भरोसा जगेगा. कुल मिलाकर 
नागरिकता संशोधन विधयेक एक और अमित शाहकार 
ह,ै जिसे भारतीय राजनीति में हमशेा इस तरह से याद रखा 
जाएगा कि इससे वैचारिक प्रतिबद्ध नेता के तौर पर अमित 
शाह की पहचान पखु्ता हुई ह.ै

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं. लेख में व्यक्त उनके 
विचार निजी हैं.)



नागरिकता संशोधन कानून: ऐतिहासिक कदम और निर्मूल शंकाएं  

26

नागरिकता कानून: राजनीतिक इतिहास का 
महत्वपूर्ण बिद ु

ह एक ऐतिहासिक क्षण था जब नागरिकता 
संशोधन विधयेक (2019) संसद द्वारा पारित 

किया गया. संसद में एक सार्थक एवं तथ्यपरू्ण चर्चा के 
उपरात नागरिकता संशोधन विधयेक, 2019 पारित हुआ. 
12 दिसंबर 2019 को इस विधयेक को राष्ट्रपति ने अपनी 
मजंरूी दी और भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित 
होने के साथ ही अब यह अधिनियम (काननू) बन गया ह.ै 
यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादशे 
से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आए गैर-मसु्लिमों 
को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में महत्वपरू्ण भमूिका 
निभाएगा. इन तीनों दशेों (जो घोषित रूप से इस्लामिक दशे 
हैं) में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाले हिदं,ू सिख, ईसाई, 
बौद्ध, जैन और पारसियों को अब वापस इन दशेों में नहीं 
भजेा जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी.

इस अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ ही लियाकत-
नेहरू समझौते की विफलता के बाद लंबे समय से पड़ोसी 
दशेों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा की 
मांग भी परूी हुई ह.ै यह ध्यान रखना महत्वपरू्ण ह ै कि यह 
मांग राम मदंिर, अनचु्छेद 370 को निरस्त करने की मांग 

या समान नागरिक संहिता की मांग से भी परुानी थी. 1950 
में डॉ. श्यामा प्रसाद मखुर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते के 
विरोध में नेहरू के मतं्रीमडंल से इस्तीफ़ा दिया था. उन्होंने 
तर्क  दिया कि यह समझौता पाकिस्तान के गैर-मसु्लिमों को 
उनके हाल पर छोड़ दनेे की बात करता ह ैऔर पाकिस्तान 
पर आश्रित ह,ै लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों 
की चितंा नहीं करता ह.ै 

पाकिस्तान और बांग्लादशे से धार्मिक उत्पीड़न की 
वजह से पलायन कर रह ेअल्पसंख्यकों को शरण दनेे और 
उन्हें नागरिकता दनेे की मांग जनसंघ के समय से होती चली 
आ रही ह.ै इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने की 
मांग को भाजपा ने अपने 2014 और 2019 के घोषणापत्रों 
में भी प्रमखुता से रखा था. शत्रुतापरू्ण रवैये वाले विपक्ष के 
विरोध के बावजदू भाजपा ने अपने चनुावी घोषणापत्र के 
एक और वाद ेको परूा किया ह.ै

यह क़ाननू मानवीय गरिमा को बहाल करते हुए जरूरतमदं 
व्यक्ति को बेहतर जीवन प्रदान करता ह.ै यह महत्वपरू्ण 
इसलिए भी ह ैक्योंकि यह उन धार्मिक अल्पसंख्यकों की 
पहचान करता ह ै जिनके समर्थन में एक भी आवाज नहीं 
उठाई गई. बहुत लंबे समय तक उनके साथ अनाथों की तरह 
व्यवहार किया गया. उन्हें अमानवीय भदेभाव, बहिष्कार, 
जबरन धर्मांतरण जैसी यातनाए ंदी गई.ं इसलिए यह क़ाननू 
मानवतावाद के लिहाज से बेहद महत्वपरू्ण ह.ै

यह ध्यान रखना महत्वपरू्ण ह ै कि अधिकांश हिदं ू
शरणार्थी दलित और अन्य शोषित जातियों से हैं, जो 
विभाजन के दौरान पलायन करने में असमर्थ थे या उन्हें 

अभिनव प्रकाश

य
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इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में नौकर दर्जे के छोटे 
कामों के लिए जबर्दस्ती बंदी बनाकर रखा गया और उन्हें 
भारत आने की अनमुति नहीं थी, लेकिन अब उन सभी 
शरणार थ्ियों को भारतीय गणतंत्र का नागरिक बनकर एक 
उम्मीद की किरण नजर आती ह.ै यह प्रधानमतं्री श्री नरेंद्र 
मोदी की इच्छाशक्ति और गहृमतं्री श्री अमित शाह की 
प्रतिबद्धता थी जिसने इसे संभव बनाया.

नए अधिनियम का विरोध मखु्यतः दो बातों को लेकर 
हो रहा ह.ै पहला, यह मसुलमानो के साथ भदेभाव करता ह ै
और दसूरा, यह भारत के नार्थ-ईस्ट राज्यों की जनसांख्यिकी 
को खतरे में डालता ह.ै मसुलमानो से भदेभाव का आरोप 
वही विपक्षी दल लगा रह े हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही 
भारत-अमरेिका परमाण ुसमझौते तक को मसु्लिम विरोधी 
करार दिया था. उनका मखु्य तर्क  यह ह ै कि यह संशोधन 
पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान के मसुलमानो 
के साथ भदेभाव करता ह ैऔर यह संविधान के अनचु्छेद 
14 का उल्लंघन करता ह,ै लेकिन, अनचु्छेद 14 का अर्थ 
सभी के साथ समान व्यवहार करना ह,ै धार्मिक, जाति, लिग 
आदि के स्तर पर किसी के साथ भदेभाव किए बगैर. 

यह अधिनियम इन तीन दशेों से आने वाले किसी भी 
विदशेी मसु्लिम को भारत का नागरिक बनने से नहीं रोकता 
ह.ै अतंर केवल इतना ह ैकि नागरिकता की मांग करने वाले 
व्यक्ति को उचित मानक प्रक्रियाओ ंका पालन करना होगा. 
इसलिए, दशे के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के साथ भदेभाव और 
इसके उल्लंघन का तर्क  एकदम निराधार ह.ै

यह अधिनियम केवल तीन आधिकारिक इस्लामी दशेों 
के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कें द्रित ह.ै यहां तक कि दनुिया 
के अन्य दशेों के हिन्दुओ ं को भी मसुलमानो के समान 
तय प्रक्रियाओ ं का पालन करना होगा, तभी उन्हें भारत 
की नागरिकता प्राप्त होगी. इस बात पर सवाल उठाए गए 
हैं कि उत्पीड़ित मसु्लिम संप्रदाय जैसे अहमदी, शिया या 

अन्य जैसे बलचू आदि को शामिल क्यों नहीं किया गया 
ह?ै लेकिन यह अधिनियम केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों 
के लिए ह,ै बलचू या हज़ारा जैसी जातियों के लिए नहीं. 
यह धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए ह,ै न कि 
राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रह ेलोगों के लिए. अहमदियों 
को भारत द्वारा अल्पसंख्यक नहीं माना गया ह ैऔर इस्लाम 
के अदंर धार्मिक या साम्प्रदायिक विरोधाभास से भारत का 
दरू रहना ही अच्छा ह.ै अधिनियम के खिलाफ विपक्ष की 
ऐसी सभी आपत्तिया खोखली हैं और यह सिर्फ  विरोध के 
लिए विरोध करने जैसी बात ह.ै

नार्थ-ईस्ट के लोगों की एकमात्र वैध चितंा यह ह ैकि इस 
अधिनियम से स्थानीय जनसांख्यिकी बदल सकती ह.ै इन 
चितंाओ ंको दरू करने के लिए अरुणाचल प्रदशे, नागालैंड 
और मिजोरम को अधिनियम से बाहर रखा गया ह ै और 
मणिपरु को इनर लाइन परमिट के माध्यम से संरक्षित किया 
गया ह.ै असम, मघेालय और त्रिपरुा में 6वीं अनसुचूी के 
अतंर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी बिल के दायर से बाहर रखा 
गया ह.ै इससे आने वाले शरणार्थी भारत के अनेक हिस्सों 
में जाकर निवास कर सकें गे. जैसा कि विभाजन के दौरान 
तिब्बतियों और शरणार थ्ियों के साथ किया गया था. यह 
उत्तर-परू्व के सीमावर्ती राज्यों पर जनसांख्यिकीय बोझ को 
कम करेगा, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा अप्रवासी बांग्लादशे 
से आते हैं.

नया अधिनियम भारत के राजनीतिक इतिहास में भी 
एक महत्वपरू्ण बिद ुह ैक्योंकि यह पहली बार ह ैजब भारत 
अतंर्राष्ट्रीय मचं पर हिन्दुओ ं के अधिकारों के लिए खड़ा 
हुआ ह.ै इसी के साथ ही हमने दनुियाभर में सताए गए 
धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरुक्षित स्थान प्रदान करने की 
अपनी सभ्यता और परंपरा को पनुः प्रमाणित किया ह.ै

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट 
प्रोफेसर हैं. लेख में व्यक्त उनके विचार निजी हैं.)
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नागरिकता कानून : 
खुलने लगी झूठ की परतें

र्मनी के नाजी नेता और हिटलर के करीबी 
गोयबल्स का कहना था कि एक झठू को सौ 

बार बोलो तो वह सच लगने लगेगा. दनुिया में सचूना 
क्रांति का विकास जिस गति से हुआ, गोयबल्स की यह 
‘थ्योरी’ भी खबू आजमाई गई. आश्चर्य की बात ह ै कि 
भारत में ‘गोयबल्स थ्योरी’ का उसके मलू विचारों का धरु-
विरोध करने वाले कथित प्रगतिशील बदु्धिजीवियों ने ही 
अपने आचरण में बहुधा प्रयोग किया. संसद के बीते सत्र में 
नागरिकता (संशोधन) काननू-2019 पारित हुआ. राष्ट्रपति 
की महुर के बाद यह काननू अमल में आ गया ह.ै कित ुइस 
काननू को लेकर गलत सचूनाओ ंका एक ऐसा अनवरत 
सिलसिला चलाया गया, जिसने छात्र आदंोलन के बहाने 
हिसंा और उपद्रव की शक्ल ले ली.

वैसे तो नागरिकता काननू के प्रावधान अत य्ंत स्पष्ट हैं 
और इसको लेकर अनेक बार बताया जा चकुा ह ैकि इससे 
भारत में किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति की नागरिकता 
प्रभावित नहीं होती ह.ै यह विशदु्ध रूप से भारत की सीमा से 
सटे तीन ऐसे दशेों, जो इस्लाम को अपने राज्य का मजहब 
घोषित कर चकेु हैं, से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 

दिसंबर 2014 तक भारत आए वहां के अल्पसंख्यकों 
हिदं,ू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों 
को नागरिकता दनेे के लिए बना काननू ह.ै इसमें आसानी 
से समझ आने वाली बात ह ै कि यह काननू एक विशषे 
परिस्थिति में नागरिकता दनेे का जरूर ह,ै लेकिन किसी 
भी हालत में यह काननू भारत में रहने वाले किसी धर्म के 
किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर असर डालने वाला 
नहीं ह.ै

आसान शब्दों में समझ ेजाने वाले इस विषय को लेकर 
दशे में ऐसी भ्रामक स्थिति का पैदा होना, चकित करता 
ह.ै किचित संदहे नहीं कि नागरिकता संशोधन काननू पर 
विरोध राजनीति प्रायोजित ह.ै संसद में जब इस काननू पर 
चर्चा हो रही थी तब कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दलों ने 
अनचु्छेद-14 के उल्लंघन के आधार पर इस काननू को 
‘विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण 

शिवानंद द्विवेदी

मूल रूप में देखें तो नागरिकता कानून को 
लेकर कांग्रेस सहित इस कानून से असहमत 
दल दो सवाल उठा रहे हैं. पहला यह कि यह 
सशंोधन सिर्फ  पाकिस्तान, बांग्लादेश और 

अफगानिस्तान के लिए क्यों. दूसरा सवाल यह 
कि यह कानून धार्मिक भेदभाव करता है. इन्हीं 

दो सवालों के इर्द-गिर्द देश में भ्रामक वातावरण 
तैयार करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों द्वारा 
किया जा रहा है और यह साबित किया जा रहा 

है कि यह कानून मुस्लिम-विरोधी है.

ज
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से वंचित करने वाला’ बताकर असंवैधानिक सिद्ध करने 
का प्रयास किया. कित ुचर्चा में यह बात टिक नहीं सकी. 
यहां तक कि अनेक काननूविदों ने भी इसे अनचु्छेद-14 
का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया.सीधी सी बात ह ै
कि अगर भारत के अदंर किसी खास वर्ग के लिए विशषे 
प्रावधान किए जाने से अनचु्छेद-14 का उल्लंघन नहीं 
होता ह ैतो इस काननू से भी उल्लंघन होने का कोई प्रश्न 
नहीं खड़ा होता ह.ै लिहाजा इस आधार पर इस काननू का 
विरोध तर्क हीन ह.ै ‘रिजनेबल क्लासिफिकेशन’ की छूट 
अनचु्छेद-14 में मिली हुई ह ैऔर इसके तहत अनेक वर्गों 
को विशषे प्रावधानों का लाभ संविधान सम्मत व्यवस्था में 
मिल रहा ह.ै इसके बाद दशे की सर्वोच्च निर्वाचित पंचायत 
संसद से पारित इस काननू पर रोक लगाने को लेकर 59 
याचिकाए ंसपु्रीम कोर्ट में डाली गई,ं कित ुअदालत ने भी 
पर इस पर रोक लगाने से मना कर दिया.सही नहीं काननू 
की संवैधानिकता पर सवाल

नागरिकता संशोधन काननू की संवैधानिकता पर सवाल 
उठाने वाली कांग्रेस अपने अतीत के कदमों को या तो भलू 
रही ह,ै अथवा भलूने का ढोंग कर रही ह.ै नागरिकता का 
यह काननू वर्ष 1955 में कांग्रेस शासन के दौर में ही बना 
और समय-समय पर अनेक संशोधनों से होते हुए आज 
यहां तक पहुचंा ह.ै वर्ष 2003 में इसी काननू में संशोधनों 
के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादशे से आने वाले 
हिदं ू और सिख शरणार थ्ियों को गजुरात और राजस्थान 
के कुछ जिलों में नागरिकता दनेे का प्रावधान किया गया 
था. राजस्थान की चर्चा करते हुए नहीं भलूना चाहिए कि 
2009 में खदु राजस्थान के मखु्यमतं्री अशोक गहलोत ने 
तत्कालीन गहृमतं्री पी चिदबंरम को पत्र लिखकर हिदं ूऔर 
सिख शरणार थ्ियों को नागरिकता दनेे का विषय उठाया था.
धार्मिक भेदभाव का आधार बता बनाया गया 

भ्रामक माहौल
मलू रूप में दखेें तो नागरिकता काननू को लेकर कांग्रेस 

सहित इस काननू से असहमत दल दो सवाल उठा रह ेहैं. 
पहला यह कि यह संशोधन सिर्फ  पाकिस्तान, बांग्लादशे 
और अफगानिस्तान के लिए क्यों. दसूरा सवाल यह कि 
यह काननू धार्मिक भदेभाव करता ह.ै इन्हीं दो सवालों के 
इर्द-गिर्द दशे में भ्रामक वातावरण तैयार करने का प्रयास 
इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा ह ैऔर यह साबित 
किया जा रहा ह ैकि यह काननू मसु्लिम-विरोधी ह.ै
भारत के नागरिक पर लागू नहीं

बात दसूरे सवाल की करें तो कहा जा रहा ह ैकि इस 
काननू से मसुलमानो को बाहर क्यों रखा गया ह?ै पहली 
बात जो दशे के हर नागरिक को स्पष्ट होनी चाहिए कि यह 
काननू भारत के किसी भी नागरिक पर लाग ूनहीं होता, 
लिहाजा भारत के मसुलमानो पर भी इसका असर नहीं 
पड़ेगा. मलू सवाल यह कि जब सीमावर्ती तीन दशेों के 
हिदंओु,ं सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों 

आज कानून में सशंोधन लाकर तीन देशों के 
धार्मिक प्रताड़ना के शिकार छह अल्पसखं्यक 
समुदायों को नागरिकता देने का बीड़ा मोदी 

सरकार ने उठाया है. यह भारतीय जनता पार्टी 
के इतर लगभग सभी दलों के नेताओ ंकी उस 
दौर में चिता रही है. आज भले ही कम्युनिस्ट 

पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है, कितु 12 
फरवरी 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 
नेता एच एन मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था, 

‘पाकिस्तान में हिंदुओ ंके खिलाफ बातें की जा 
रही हैं, जो लोग आ रहे हैं और पहले आ चुके हैं 
उन्हें शरणार्थी कहा जाता है. वे शरणार्थी नहीं हैं. 

यह देश उनका घर होना चाहिए.’
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पर यह काननू लाग ूकिया गया ह ैतो वहां के मसुलमानो 
से क्या समस्या ह?ै आदर्शवाद के कल्पनालोक में यह 
सवाल निश्चित तौर पर हर उस व्यक्ति को आकर्षित कर 
सकता ह ैजो इसे सिर्फ  एक मामलूी सवाल मानकर जवाब 
तलाश रहा हो, कित ुइस सवाल की तहें इतनी सपाट नहीं 
हैं जितनी सरसरी नजर से दखेने पर दिखती हैं. इतिहास 
और परिस्थिति के आधार पर इस सवाल का धरातल न 
ही समतल ह ैऔर न ही सरलीकृत. यह सवाल सात दशक 
पहले हुए एक राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक 
उथल-पथुल की कोख से निकला ह.ै
पाक-बांग्लादेश में घटती हिंदू आबादी

भारत में मसुलमानो की बढ़ी जनसंख्या और पाकिस्तान 
तथा बांग्लादशे में वहां के अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के 
गिरते हुए आकंड़े बताते हैं कि भारत ने तो अपने वाद े
को निभाया, कित ुपाकिस्तान की तरफ से नेहरू-लियाकत 
समझौते की परूी तरह से अनदखेी की गई. यह स्वीकारने 
में कोई गरेुज नहीं कि वह समझौता पाकिस्तान में रह गए 
अल्पसंख्यक हिदंओु ं और सिखों के साथ एक छलावा 
साबित हुआ. समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने भी 
इस संबंध में चितंा जताते हुए लोकसभा में कहा था कि 
‘नेहरू-लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों की सरुक्षा का 
वादा किया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उनके 
साथ अत्याचार हो रहा ह.ै’

आज काननू में संशोधन लाकर तीन दशेों के धार्मिक 
प्रताड़ना के शिकार छह अल्पसंख्यक समदुायों को 
नागरिकता दनेे का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया ह.ै यह 
भारतीय जनता पार्टी के इतर लगभग सभी दलों के नेताओ ं
की उस दौर में चितंा रही ह.ै आज भले ही कम्युनिस्ट पार्टी 
इस काननू का विरोध कर रही ह,ै कित ु12 फरवरी 1964 
को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एच एन मखुर्जी ने 
लोकसभा में कहा था, ‘पाकिस्तान में हिदंओु ंके खिलाफ 

बातें की जा रही हैं, जो लोग आ रह ेहैं और पहले आ चकेु 
हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता ह.ै वे शरणार्थी नहीं हैं. यह दशे 
उनका घर होना चाहिए.’
मनमोहन सिहं उठा चुके हैं मामला

इतना ही नहीं, वर्ष 2003 में खदु डॉ. मनमोहन सिंह 
ने विपक्ष में रहते हुए पाकिस्तान और बांग्लादशे के 
अल्पसंख्यकों को नागरिकता दनेे का मदु्दा राज्यसभा में 
उठाया था. वर्ष 2005 में संयकु्त प्रगतिशील गठबंधन 
सरकार के तत्कालीन विदशे राज्यमतं्री ई अहमद ने, 
उसके बाद वर्ष 2007 में उसी सरकार के विदशे राज्यमतं्री 
श्रीप्रकाश जायसवाल ने, और फिर वर्ष 2010 में लोकसभा 
में विदशे मतं्री एस एम कृष्णा ने इस मामले को सदन में 
उठाया था. इसके बाद वर्ष 2012 में कांग्रेस शासित राज्य 
असम के तत्कालीन मखु्यमतं्री तरुण गोगोई पड़ोसी दशे में 
धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का मदु्दा उठा चकेु हैं.

आज जब एक ऐसी समस्या के समाधान का रास्ता 
मोदी सरकार काननूी आधार पर निकाल रही ह ैतो कांग्रेस 
सहित अन्य दलों द्वारा भ्रम का वातावरण तैयार करके 

नागरिकता सशंोधन कानून की सवैंधानिकता 
पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपने अतीत 

के कदमों को या तो भूल रही है, अथवा भूलने 
का ढोंग कर रही है. नागरिकता का यह कानून 
वर्ष 1955 में कांग्रेस शासन के दौर में ही बना 
और समय-समय पर अनेक सशंोधनों से होते 

हुए आज यहां तक पहुंचा है. वर्ष 2003 में इसी 
कानून में सशंोधनों के आधार पर पाकिस्तान 
और बांग्लादेश से आने वाले हिदू और सिख 

शरणार्थियों को गुजरात और राजस्थान के कुछ 
जिलों में नागरिकता देने का प्रावधान किया 

गया था.
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दशे के अदंर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना उचित 
नहीं ह.ै इतिहास के तथ्य इस बात के गवाह हैं कि जो 
निर्णय आज मोदी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादशे तथा 
अफगानिस्तान के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों 
के मानवाधिकारों के लिए लिया ह,ै वह किसी भी भारतीय 
नागरिक का अहित नहीं करता ह ै तथा इसका समर्थन 
किसी न किसी दौर में लगभग सभी प्रमखु दलों ने किया ह.ै
नागरिकता के सदंर्भ में समयानुकूल बदलाव को 
समझने की दरकार

नागरिकता संशोधन काननू जैसे विषय पर चर्चा करते 
हुए हम गहृमतं्री अमित शाह द्वारा कही गई ‘रिजनेबल 
क्लासिफिकेशन’ की बात की अनदखेी नहीं कर सकते हैं. 
‘रिजनेबल क्लासिफिकेशन’ की चर्चा के क्रम में हमें पहले 
से चले आ रह ेनागरिकता काननू में ओवरसीज नागरिकों 
के लिए तय कुछ प्राविधानों को दखेना होगा. इस काननू 
के अनसुार नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान लाग ूकिए 
गए हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादशे के व्यक्तियों पर लाग ू
नहीं होते हैं. अब सवाल यह ह ै कि जब बाकी दशेों के 
व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया तो 
पाकिस्तान और बांग्लादशे को क्यों इससे बाहर रखा गया 
था? इसके पीछे भी कारण ‘रिजनेबल क्लासिफिकेशन’ 
का ही समझ में आता ह.ै

कित ुआश्चर्यजनक ह ैकि वर्ष 2005 के संशोधन में खदु 
‘रिजनेबल क्लासिफिकेशन’ के आधार पर पाकिस्तान 
और बांग्लादशे को अलग रखने वाले प्राविधानों को 
बरकरार रखने वाली कांग्रेस वर्तमान में इन दशेों में रहने 
वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की नागरिकता के लिए लाए 
गए काननू का विरोध कर रही ह.ै कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र का द्योतक ह.ै हमें 
बिना किसी भ्रम में रह ेयह समझना होगा कि समय और 
परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग समय पर सरकारों 

ने नागरिकता काननू में जरूरत के अनरुूप बदलाव किया 
ह.ै पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान में रहने 
वाले वहां के अल्पसंख्यर्क  हिदं,ू सिख, ईसाई, बौद्ध, 
जैन और पारसी समदुाय के लोगों को इसी ‘रिजनेबल 
क्लासिफिकेशन’ के तहत भारत की नागरिकता दनेे की 
बात की जा रही ह.ै
कोरा भ्रम साबित हुआ जिन्ना का कथन

दशे की आजादी के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने जिस 
दशे विभाजन को स्वीकार किया, उसका आधार मजहबी 
था. दरअसल यहां ‘मजहबी’ शब्द का प्रयोग इसलिए 
करना पड़ रहा ह,ै क्योंकि पाकिस्तान की मांग करने वालों 
में प्रमखु मोहम्मद अली जिन्ना का कथन, ‘पाकिस्तान एक 
सेक्युलर, लोकतांत्रिक और आधनुिक राज्य होगा,’ कोरा 
भ्रम साबित हुआ. परू्व प्रधानमतं्री इदं्र कुमार गजुराल भी 
इसे ‘अल्पकालिक भ्रम’ बता चकेु हैं. दरअसल बंटवार 
के बाद भारत एक ‘पंथ-निरपेक्ष’ लोकतांत्रिक गणराज्य 
के रूप में आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान ने कुछ ही वर्षों में 
अपने राज्य का पंथ ‘इस्लाम’ को घोषित कर दिया.

चूकंि विभाजन की त्रासदी के बावजदू भारत में बड़ी 
संख्या में मसुलमान रह गए थे और पाकिस्तान में भी 
गैर-मसु्लिम बड़ी संख्या में रह गए थे. अत: उनकी चितंा 
तत्कालीन दौर के महात्मा गांधी सहित लगभग सभी दलों 
के भारतीय नेताओ ंको थी. आजादी के तरंुत बाद के वर्षों 
में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में पाकिस्तान के ‘गैर-मसु्लिमों’ 
की स्थिति पर चितंा जताई थी. तत्कालीन परिस्थिति के 
आलोक में ही नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था और 
दोनों दशेों द्वारा अपने सीमा क्षेत्र के अल्पसंख्यक हितों की 
रक्षा का वादा संकल्प के रूप में व्यक्त किया गया.

(सीनियर रिसर्च, फेलो, डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन)
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नागरिकता संशोधन कानून:  
संवैधानिकता की कसौटी पर खरा

गरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर 
हम सबने दशे में एक भ्रामक माहौल तैयार 

करने की कोशिश दखेी ह.ै एक ऐसा माहौल जहाँ यह कहा 
जा रहा ह ैकि यह काननू मसु्लिमों से भदेभाव करता ह ैऔर 
संविधान के अनचु्छेद 14 का उल्लंघन ह ैतथा इस काननू 
को NRC के साथ लाग ूकरके कें द्र सरकार दशे के मसु्लिम 
नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में डालना चाहती ह ैएवं उनकी 
नागरिकता छीन लेना चाहती ह.ै तमाम प्रदर्शनकारियों, 
भारत में सक्रिय विभिन्न इस्लामिक अतिवादी संगठन, 
संगठित विपक्ष एवं वाम बदु्धि जीवियों के खमे ेऔर उनके 
समस्त शिष्यों के अनसुार इस काननू का उद्देश्य मसु्लिमों 
से भदेभाव करना तथा उन्हें दरकिनार करके नागरिक 
अधिकारों से वंचित कर दनेा ह ै और इसलिए यह राष्ट्र 
की धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चोट ह,ै तथा इस हते ुऐसे 
तमाम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई के नाम पर हर 
तरह की अराजकता एवं इस काननू के विरुद्ध फैलाई जा 
रही अफवाहों को मकू समर्थन द ेरह ेहैं.

यथार्थ में इन लोगों को इस नए काननू का उद्देश्य 
क्या ह ै उसे ठीक से समझने की जरुरत ह.ै समझने की 

जरुरत संविधान को भी ह ैऔर हिन्दू-मसु्लिम की संकीर्ण 
मानसिकता से जब हम मकु्त होकर इस काननू के उद्देश्य एवं 
लक्षित समहूों को इमानदारी से दखेेंगे तो यह विवाद स्वतः 
ही समाप्त हो जायगा क्योंकि इस काननू का ना तो भारत के 
मसुलमानो से कोई लेना दनेा ह ैऔर ना ही यह इस्लाम के 
अनयुायियों से केवल इस्लाम के आधार पर भदेभाव करता 
ह.ै इस लेख में संविधान के अनचु्छेद 14 के दसूरे भाग, 
जिसका प्रस्तुत प्रकरण में हमने लगभग नगण्य उल्लेख 
दखेा ह,ै उस पर भी प्रकाश डाला जायगा जो की काननू 
के नजर में हर व्यक्ति से समानता के साथ-साथ काननू के 
द्वारा हर व्यक्ति को समान संरक्षण की भी बात करता ह.ै 
समान संरक्षण का यही सिद्धांत भारत में लाग ूविभिन्न वर्ग 
विशषे के हितों को ध्यान में रखकर बने काननूों का आधार 
ह,ै जो गणु विशषे के आधार पर कमजोरों एवं हाशिय पर 
पड़े वर्ग विशषे को अन्य व्यक्तियों की तलुना में विशषे 
संरक्षण दकेर उन्हें बाकियों के समकक्ष बनाने की कोशिश 
करता ह.ै

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अन्यान्य 
फैसलों में ऐसे वर्गीकरण को सही ठहराया गया ह,ै अगर 
वह तर्क संगत हो और किसी एक विशषे लक्ष्य की परू्ति हते ु
आवश्यक हो या राज्य को ऐसा लगे की किसी वर्ग विशषे 
की समस्या का समाधान इसी तरीके से हो सकता ह ैतो वह 
अनचु्छेद 14 के अतंर्गत वैध ही नहीं अपित ुसमानता के 
सिद्धांतों के अनरुूप भी होगा. जैसे हम मछली और घोड़े 
की दौड़ केवल जमीन पर या केवल पानी में नहीं करवा 
सकते उसके लिए मछली को जल में और घोड़े को जमीन 

आयुष आनंद

ना
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पर दौड़ना होगा. ठीक उसी तरह इन तीन दशेों से भारत में 
आये और रह रह ेधार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी जो कि 
धार्मिक कारणों से प्रताड़ित और विस्थापित हैं की तलुना 
इन्हीं तीन दशेों से भारत में दाखिल हुए वहाँ की बहुसंख्यक 
आबादी, जिन्होंने घसुपैठ की हो, और जिनसे राष्ट्र की 
सरुक्षा प्रभावित हो सकती ह,ै से करना बेमानी होगी. भारत 
में पड़ोसी के इन तीन दशेों से आ रह ेया आ चकेु विस्थापितों 
का मखु्य रूप से यह दो समहू ह.ै यह दोनों समहू काफी 
भिन्न हैं, इन दोनों समहूों के विस्थापन का कारण भिन्न 
हैं अतएव सरुक्षा और राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर दोनों को 
नागरिकता दनेे की कसौटी कभी समान नहीं हो सकती ह.ै 
पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान से आये और 
बिना नागरिकता के रह रह ेऐसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के 
समहू से पिछले 70 सालों में भारत की संस्कृति , संविधान, 
सरुक्षा एवं लोकतंत्र पर कभी कोई आचं नहीं आई, वरन 
यह समहू भारत के लिए आर थ्िक दृष्टिकोण से वरदान ही 
साबित हुआ ह.ै परन्तु क्या हम इन तीन दशेों से अवैध 
तरीके से भारत में दाखिल हुए वहाँ के बहुसंख्यकों के 
बार में ऐसा बोल सकते हैं क्या ? जिस समहू विशषे ने 
अपने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करवाया और 

वहाँ रहने चले गए उस वर्ग विशषे का भारत में अचानक 
घसुपैठ का क्या उद्देश्य हो सकता ह?ै अगर इन तीन दशेों के 
बहुसंख्यकों को भी निर्बाध नागरिकता द ेदी जाय तो फिर 
आखिर विभाजन का उद्देश्य क्या था?        
CAA, 2019 के लक्षित समूह और इनकी भारतीय 
नागरिकता हेतु वहाँ की बहुसखं्यक आबादी से 
भिन्न पात्रता:

यह एक सर्वविदित सत्य ह ैकि पड़ोस के तीन मसु्लिम 
बहुल दशेों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या धीरे-
धीरे शनू्य होती जा रही ह.ै धार्मिक अल्पसंख्यकों को 
वहाँ कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों से अपने जान-माल 
और आबरू की रक्षा करने हते ुरातों रात अपना सब कुछ 
छोड़कर भारत आना पड़ता ह.ै विभाजन पश्चात, धार्मिक 
प्रताड़ना के कारण सीमापार से भारत में पलायन का शरुू 
हुआ सिलसिला काफी लम्बे समय तक चलता रहा और 
आज भी अक्सर ऐसे घटनाक्रमों से हम रूबरू होते रहते 
हैं. काफी बड़ी तादाद में, आज़ादी के बाद से ही भारत इन 
सबके लिए एक सांस्कृति क राष्ट्र की भांति ऐसे विस्थापितों 
एवं प्रताड़ितों की शरणस्थली रहा ह.ै प्रताड़ित शरणार थ्ियों 
का यह समहू कभी भी राष्ट्रीय सरुक्षा एवं हितों के लिए 
खतरा नहीं रहा ह ैऔर ना ही हो सकता ह,ै वरन ये तो पहले 
हमार ही भारत का हिस्सा थे और न ही इनके नए दशे में 
अब इन्हें कोई पछूने वाला ह.ै इस नए नागरिकता संशोधन 
अधिनियम का उद्देश्य केवल इस समहू के कष्टों का निवारण 
ह ैजो कि भारत के द्वारा इस समहू को विभाजन के समय 
दिया गया वादा भी था. किसी एक समहू का कष्ट निवारण 
किसी दसूरे समहू के साथ भदेभाव नहीं माना जा सकता. 
दोनों समहूों के लिए भारत में नागरिकता पाने हते ुप्रावधान 
मौजदू हैं लेकिन ये भिन्न हैं, और यह विभदे संवैधानिक 
रूप से तर्क संगत और न्यायसंगत ह.ै  

भारत भमूि तो इनके लिए समान सांस्कृति क विरासत 

भारत के सर्वोच्य न्यायालय द्वारा अपने 
अन्यान्य फैसलों में ऐसे वर्गीकरण को सही 
ठहराया गया है, अगर वह तर्क सगंत हो और 

किसी एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक 
हो या राज्य को ऐसा लगे की किसी वर्ग विशेष 

की समस्या का समाधान इसी तरीके से हो 
सकता है तो वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैध ही 
नहीं अपितु समानता के सिद्धांतों के अनुरूप भी 

होगा.
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वाली वह जगह थी जैसे ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ की अपेक्षा इनके 
परू्वजों ने की थी. स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आजादी 
के लिए अगं्रेजों के खिलाफ इनके परू्वजों ने भी हम 
भारतवासियों की भांति बराबरी का योगदान दिया था. इस 
प्रताड़ित समहू या इनके परू्वजों ने पकिस्तान या इस्लामिक 
राष्ट्र के निर्माण हते ुअगं्रेजों से संघर्ष नहीं किया था. ऐसे 
दशे में वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे कि जहाँ उनकी 
माँ-बेटियों की इज्ज़त केवल इसलिए असरुक्षित हो जाय 
क्योंकि वो मसुलमान नहीं हैं, आये दिन उन्हें धर्म परिवर्तन 
का दवाब झलेना पड़ता ह,ै ना मानने पर उनकी संस्थागत 
हत्या तक हो जाती ह.ै इस समहू का नैसर्गिक राष्ट्र तो 
भारत ही बनता था, चूकँि नया दशे जो भारत को बाँट कर 
बना था, और जहाँ ये लोग दरु्भाग्य से रह गए  थे, वह दशे 
तो मसु्लिम जनसँख्या और इस्लामिक राष्ट्र की संकल्पना 
को साकार करने हते ुबना था. वहाँ गैर मसु्लिमों का भविष्य 
तो कुछ था ही नहीं और ठीक वैसा ही हुआ जैसा डॉ 
श्यामा प्रसाद मखुर्जी ने ‘नेहरु-लियाकत’ समझौते के 
विरोध में इस्तीफा दतेे समय कहा था.   
नेहरु लियाकत समझौता: भारत और पाकिस्तान 
के द्वारा एक दूसरे के देश में बच गए धार्मिक 
अल्पसखं्यकों को दिया गया वादा

भारत ने पाकिस्तान में बच गए धार्मिक अल्पसंख्यकों 
को इस समझौते के आधार पर एक अप्रत्यक्ष वादा किया 
था कि अगर पाकिस्तान आपकी दखेभाल नहीं करेगा तो 
भारत आपकी जिम्मेदारी उठाएगा. इस समझौते के आधार 
पर पंडित नेहरु ने फैसला किया था कि मसु्लिमों को उनके 
धर्म के हिसाब से अलग दशे तो दिया गया ह ैलेकिन गैर 
मसु्लिमों को भी वही ँ रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान 
के प्रधानमतं्री लियाकत अली ने उन्हें वादा किया ह ै कि 
परू्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मसु्लिमों का भी 
भविष्य सरुक्षित रहगेा. इसी वाद ेके हिसाब से पंडित जी ने 

जनसँख्या अदला-बदली के मांग को दरकिनार कर दिया 
और वहाँ फस गयी गैर मसु्लिम आबादी जिसे भारत ने 
अपने संविधान की स्वीकृति के बाद अपनाने से और उन्हें 
नागरिकता दनेे के प्रावधानों में रियायत दनेे से इनकार कर 
दिया. भारत ने अपने यहाँ बच े धार्मिक अल्पसंख्यकों 
से किया वादा तो निभाया, परन्तु पडोसी मलु्क के 
अल्पसंख्यकों से किया वादा हम भलू गए. हमार यहाँ 
मसु्लिम जनसँख्या अनपुात बढ़ा ही ह ैपरन्तु पकिस्तान के 
हालात धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कभी सामान्य नहीं 
हुए. वहाँ धीरे-धीरे अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 
ख़त्म होने के कगार पर ह.ै ये बिलकुल ऐसा ही ह ैकि जैसे 
मां ने अपने बदनसीब बेबस बेटों को भलूा दिया हो, उन्हें 
उनके हाल पर मरने छोड़ दिया हो. 

अब प्रश्न उठता ह ैकि नेहरु लियाकत समझौते के विफल 
होने कि स्थिति में जिम्मेदार कौन ह,ै कौन इन धार्मिक 
अल्पसंख्यकों से किय गए वाद ेको निभाएगा. पकिस्तान 
तथा बांग्लादशे में बच गए अल्पसंख्यकों, आजादी और 
वहाँ के संविधान बन जाने के बाद भी वहाँ से भगा दिया 
गया यह समहू जो भारत में बिना नागरिकता के सालों से 
रह रहा ह ैअपनी समस्या के समाधान के लिए किसकी 
ओर दखे?े क्या वामपंथियों और प्रगतिशील विचारधारा 
वालों के पास इनकी समस्या का कोई समाधान ह?ै ये तो 
वापस भी अपने नए मसु्लिम बहुल दशे नहीं जा सकते 
क्योंकि वहाँ इनकी अब न कोई संपत्ति बची ह ैऔर न ही 
सरुक्षित जीवन जीने की संभावना. 

भारत, नेहरु लियाकत समझौते के विफल होने की 
स्थिति में ऐसे अल्पसंख्यकों को विशषे संरक्षण और 
नागरिकता दनेे हते ुप्रतिबद्ध ह.ै यही कारण ह ैकि संविधान 
के अनचु्छेद 11 में भारत की संसद को नागरिकता सम्बंधित 
काननू बनाने की छुट भविष्य की अनिश्चितता को दखेते हुए 
दी गयी थी. इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का एक 
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उद्गम यह समझौता भी ह ैजो कि 8 अप्रैल 1950 को हुआ 
था. इस संशोधन को लाने में 70 सालों का यह विलंब न ही 
न्यायसंगत ह ैऔर न ही तर्क संगत. संघर्ष काल में हुए ऐसे 
समझौते संविधान और काननू को अपने हिसाब से ढालने 
की शक्ति रखते हैं. जब महात्मा गाँधी और अम्बेडकर जी 
के मध्य पनूा पैक्ट हुआ और भीम राव अम्बेडकर ने दलितों 
के लिए अलग निर्वाचन सचूी की मांग छोड़ी तो वह इस 
वाद ेपर हुआ कि भारत में दलितों एवं जनजातियों (SC/
ST) के लिए विधायिका में आबादी के हिसाब से आरक्षण 
रहगेा. जिस भावना को हम अपने संविधान के अनचु्छेद 
330 में दखेते हैं. ठीक उसी तरह नेहरु लियाकत समझौते 
के आलोक में अनचु्छेद 11 के तहत प्रदत्त अधिकारों के 
अतंर्गत संसद के द्वारा लाया गया यह संशोधन धार्मिक 
अल्पसंख्यकों से विभाजन के समय किय गए वाद ेकी परू्ति 
मात्र ह ैऔर यह कहीं से भी गलत नहीं ह.ै यह संशोधन एक 
वर्ग विशषे को नागरिकता अधिकार दनेे मात्र का ह,ै और 
इसमें कहीं भी किसी की नागरिकता समाप्त करने का कोई 
प्रावधान नहीं ह.ै  
सवैंधानिकता के कसौटी पर खरा उतरेगा CAA 2019:

किसी भी काननू के संविधान सम्मत होने या नहीं होने 
की विवेचना का अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों 
को ह.ै नागरिकता के प्रावधानों में इस नए संशोधन की 
संवैधानिकता फ़िलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
के समक्ष विचाराधीन ह.ै इसलिए इस मदु्दे पर सड़कों पर 
उतरकर प्रदर्शन करना तथा इस तरह का व्यापक तोड़ फोड़ 
एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा ही माना जायगा तथा 
इसे अगर सर्वोच्च न्यायालय पर दवाब बनाने की कोशिश 
कहा जाय तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी. 

यह संशोधन अधिनियम अगर तर्क संगत वर्गीकरण 
की श्रेणी में आता ह ैऔर अगर इन नवीन प्रावधानों के 
कारण काननू अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों की परू्ति में सक्षम ह ै

तो यह काननू समानता के सिद्धांतों के अनरुूप यानी की 
अनचु्छेद 14 की परीक्षा पास कर लेगा. इस मदु्दे पर अगर 
हम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले के दिए गए फैसलों 
पर नज़र डालें तो यह बात बिल्कु ल स्पष्ट हो जाएगी.

सर्वोच्च न्यायालय के सात जजों की संविधान पीठ 
ने बुधन चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य,  AIR 
1955 SC 191 के केस में यह नियम दिया ह ै कि 
अनचु्छेद 14 तर्क संगत वर्गीकरण को नहीं रोकता ह ैअगर 
यह वर्गीकरण विवेक के साथ समहूों के मध्य आसानी से 
पहचान में आने वाली अतंरों (भदेों) के कारण किया गया 
हो (intelligable differentia) जो कि वर्ग विशषे को 
बाकी श्रेणियों से भिन्न करता हो तथा अगर इस वर्गीकरण 
का आधार और काननू के वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की परू्ति में 
तार्कि क सम्बन्ध और जड़ुाव (reasonable nexus) हो. 

राम कृष्ण डालमिया केस, AIR 1958 SC 538 
के पैरा 11 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी उपरोक्त  

SCC 228 के पैरा 9 में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय ने वर्गीकरण के तौर तरीकों को 

विधायिका के कार्य क्षेत्र की बात बताते हुए 
हस्तक्षेप से इनकार किया था अगर वर्गीकरण 
किसी भी तार्कि क आधार पर किया गया हो. 
अर्थात यह सरकार पर निर्भर है कि वह किस 
वर्ग विशेष की समस्या पर ध्यान दे और ऐसा 
करते वक्त यह जरुरी नहीं कि वह किसी दूसरे 
वर्ग और समस्याओ ंका निदान भी उसी में 

करे. यह बात ‘डिग्री ऑफ़ हार्म’ (Degree of 
Harm) के बहुत पुराने और स्थापित सिद्धांत पर 

आधारित है.
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सिद्धांत को सही बताते हुए विस्तारपरू्वक चर्चा की ह.ै 
यह संशोधन तभी गलत साबित हो सकता ह ैअगर यह 
काननू ‘arbitrary’ यानि की मनमाना या एकपक्षीय 
साबित हो जाय. रोपय्या बनाम तमिलनाडु राज्य, 
(1974) 4 SCC 3 के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
ने ‘Arbitrary’ शब्द की व्याख्या दतेे हुए कहा ह ै कि 
इसका मतलब होता ह ै बिना किसी तार्कि क आधार के. 
इसी व्याख्या को अभी हाल के ही सर्वोच्च न्यायालय के 
संविधान पीठ ने  पुत्तास्वामी केस, (2019) 1 SCC 1 
के पैरा 378 में स्वीकार किया ह.ै वर्तमान विवाद में विपक्षी 
भी इसे अतार्कि क नहीं बता रह ेहैं और न ही इस तरह के 
वर्गीकरण को अतार्कि क कहा जा सकता ह ैजब कि हमारा 
संविधान खदु भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक नागरिकों 
को विशषे अधिकार दतेा ह.ै उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 
कौशल्या एवं अन्य, AIR 1964 SC 416, के पैरा 7 
और बिनोय विश्वम बनाम भारत सघं एवं अन्य, AIR 
2017 SC 2967, के पैरा 96 में भी माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय ने इन्हीं बातों को दोहराया ह.ै 

वर्तमान संशोधन अधिनियम इन तीन दशेों के धार्मिक 
अल्पसंख्यकों को वहाँ के बहुसंख्यकों से एक अलग समहू 
मानता ह ैजो की प्रताड़ना के कारण भारत आने पर विवश 
हुए हैं एवं इस विशषे समहू को नागरिकता दनेे के प्रावधानों 
में विशषे रियायत दतेा ह.ै यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादशे और 
अफगानिस्तान को भारत के साथ ऐतिहासिक पषृ्ठभमूि के 
कारण चनुा गया ह ैजिसे अगं्रेजों ने आज़ादी दी तथा यह 
हमार वो तीन पड़ोसी दशे हैं जो मसु्लिम बहुसंख्यक हैं 
और वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार 
हुआ ह ैऔर उन्होंने भारत में शरण ली ह.ै इस संशोधन का 
उद्देश्य मसु्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी मलु्कों से भगाए और 
सताए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दनेे का ह.ै 
अतएव यह वर्गीकरण जिसमें तीन दशेों को चनुा गया ह ै

और जहाँ के मसु्लिमों को  इसमें  समाहित नहीं किया गया 
ह ैवो नैसर्गिक ह ैएवं इस काननू के लक्ष्य की परू्ति के लिए 
आवश्यक ह.ै भटूान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे दशेों को 
क्यों छोड़ा गया ऐसी बातें करने वालों को समझना चाहिए 
कि यह काननू बाकी किसी दशे की समस्या को ध्यान में 
रखकर नहीं बनाया गया ह ैऔर ना ही वर्तमान ऐसी कोई 
मांग या आवश्यकता हमने महससू की ह.ै अगर वहाँ भी 
ऐसी समस्या आएगी तो उसके लिए सरकार अलग काननू 
बना सकती ह.ै पड़ोस के तीन मसु्लिम बहुसंख्यक दशेों के 
धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या से जो भारत जझू रहा ह ै
उसकी तलुना अन्य पड़ोसी दशेों से तो बिलकुल ही नहीं 
किया जा सकता और ऐसी कोई भी कोशिश कुतर्क  ही 
कही जा सकती ह.ै 

कुमारी चित्रा घोष बनाम भारत सघं, (1969) 
2 SCC 228 के पैरा 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
ने वर्गीकरण के तौर तरीकों को विधायिका के कार्य क्षेत्र 
की बात बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया था अगर 
वर्गीकरण किसी भी तार्कि क आधार पर किया गया हो. 
अर्थात यह सरकार पर निर्भर ह ैकी वह किस वर्ग विशषे 
की समस्या पर ध्यान द ेऔर ऐसा करते वक्त यह जरुरी 
नहीं कि वह किसी दसूरे वर्ग और समस्याओ ंका निदान 
भी उसी में करे. यह बात ‘डिग्री ऑफ़ हार्म’ (Degree of 
Harm) के बहुत परुाने और स्थापित सिद्धांत पर आधारित 
ह.ै

माखन लाल मल्होत्रा बनाम भारत सघं, (1961) 
2 SCR 120 का केस पाकिस्तान से आये शहरी और 
ग्रामीण विस्थापितों का ह ैजिसमें सरकार ने दोनों प्रकार के 
विस्थापितों के लिए दो विभिन्न नियम बनाय थे. सर्वोच्च 
न्यायालय ने पैरा 15 में इस दोनों समहू के वर्गीकरण को 
सही ठहराया था, तो आज धार्मिक अल्पसंख्यकों को 
संरक्षण दनेे हते ुधार्मिक आधार पर वर्गीकरण गलत कैसे 
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हो जायगा.
 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक आधार पर 

वर्गीकरण को भी अपने विभिन्न फैसलों में सही ठहराया ह.ै 
महंत मोती दास बनाम एस पी शाही, AIR 1959 SC 
942 के केस में चूकँि सिखों के धार्मिक ट्रस्ट को हिन्दुओ ं
और जैनों के धार्मिक ट्रस्ट की अपेक्षा विशषे संरक्षण की 
आवश्यकता विधायिका ने महससू नहीं किया जो की 
तार्कि क वर्गीकरण पर आधारित था को न्यायालय ने सही 
ठहराया. केवल धर्म के आधार पर वर्गीकरण अमान्य होगा 
परन्तु अगर धर्म के साथ कुछ और जड़ुता हो जैसे की 
धार्मिक रीती रिवाजों का ज्ञान तो ऐसा वर्गीकरण क़ाननूी 
रूप से मान्य होता ह.ै जैयान्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट 
कौंसिल केस, (2006) 4 SCC 748 के केस में डोल्लोई 
के पद पर चनुाव लड़ने के लिए ईसाईयों को बाहर रखा 
गया था जिसे कोर्ट ने सही ठहराया क्योंकि यह केवल धर्म 
के आधार पर नहीं अपित ुडोल्लोई के पद को चलने हते ु
ईसाईयों की रीति और रिवाज़ में करने हते ुअसमर्थता के 
कारण थी. इसी भांति मसु्लिमों को CAA 2019 से बाहार 
रखने का आधार केवल उनका धर्म नहीं ह ैअपित ुमसु्लिमों 
के धार्मिक रूप से इन तीन दशेों में प्रताड़ित नहीं होने के 
कारण ह ैचूकँि वो वहाँ बहुसंख्यक हैं.  

विदशेी नागरिकों के दो समहू के लिए अलग अलग 
काननूी व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय काफी पहले 
सही ठहरा चकुा ह.ै हांस मुलर ऑफ़ नुरेनबर्ग केस, 
(1955) 1 SCR 1284 के पैरा 23 से 26 में विदशेी 
नागरिकों के विभिन्न समहूों के लिए किय गए वर्गीकरण 
को तर्क संगत बताया जा चकुा ह.ै अतएव CAA 2019 
की संवैधानिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं ह.ै यह बात 
इस प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रह ेबदु्धिजीवियों को 
काफी पहले समझ आ चकुी ह ैऔर यही कारण ह ैकि अब 
इस मदु्दे को NRC से जोड़ कर एक भ्रामक माहौल बनाया 

जा रहा ह.ै
CAA + NRC:          

संभवतः हमारी दृष्टि में यह एक ऐसा अनठूा विरोध 
प्रदर्शन ह ैजहाँ एक एक ऐसे काननू का विरोध किया जा 
रहा ह ैजो अभी सरकार की परिकल्पना में भी नहीं आया 
ह.ै विरोध यह ह ै की NRC के नियमों से जिसमें तरह 
तरह के कागजात दिखाने पड़ेंगे और नहीं दिखने पर आप 
नागरिकता से बेदखल हो जायेंगे. यह बात सरासर झठू ह,ै 
ऐसे किसी नियमों की घोषणा अभी तक नहीं हुई ह.ै यह भ्रम 
असम में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चल रह ेNRC की 
प्रक्रिया को मान लेना कि परेू भारत में यही लाग ूहोगा, इस 
कारण ह.ै आसाम NRC के नियम शषे भारत में लाग ूहोंगे, 
ऐसा किसने कहा और किसने कहीं सरकारी कागजातों में 
ऐसा पढ़ा ह ैयह कोई नहीं बता रहा. अगर गहृमतं्री ने कहा 
परेु दशे में NRC लाग ूहोगा तो इसका यह मतलब कैसे 
हो गया की असम वाला ही लाग ूहोगा. असम की स्थिति 
असम एकॉर्ड 1985 और नागरिकता काननू में असम के 
लिए विशषे प्रावधान (धारा 4A) के कारण परू्ण रूप से 
भिन्न ह.ै नागरिकता नियमावली, 2003 के नियम 18 के 
अतंर्गत अभी तक कें द्र सरकार ने कोई नियम शषे भारत 
के लिए बनाया ही नहीं ह ैऔर ना ही इसकी कोई रुपरेखा 
तैयार की गयी ह.ै CAA का विरोध इस डर के कारण कि 
NRC में जरुरी कागजात लोगों के पास नहीं होंगे, इसलिए 
खोखला ह ैक्योंकि वो यथार्थ पर अवस्थित नहीं ह.ै NRC 
का विरोध जिसे जायज़ लगे वो करे लेकिन उस हते ुCAA 
को असंवैधानिक बोलना बचपना और अवैध बांग्लादशेी 
मसु्लिम घसुपैठियों को अपने राजनैतिक स्वार्थ हते ुवोट 
की लालच में शह दनेे के अलावा कुछ भी नहीं ह.ै       

(रिसर्च एसोसिएट, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
रिसर्च फाउंडेशन)
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आंदोलन के नाम पर चल रहा 
राजनीतिक षड्यंत्र

एए के खिलाफ चल रह े उपद्रवियों के दगंा-
फसाद के बीच पिछले दिनों एनडीटीवी को 

लेकर एक कार्टून काफी चर्चित हुआ. इस कार्टून में उपद्रवी 
एनडीटीवी की ओवी वैन जला रह े हैं और चनैल का 
कैमरामनै उन्हें समझा रहा ह-ै “सर हम तो एनडीटीवी वाले 
हैं.’’ 

यह कार्टून इसलिए भी चर्चित हुआ क्योंकि एनडीटीवी 
लगातार उपद्रवियों के पक्ष में अभियान चला रहा था. जब 
यह कार्टून सामने आया तो लोगों ने उसे सही परिप्रेक्ष्य में 
समझा. एनडीटीवी का दगंों को बढावा दनेे का रिकॉर्ड वैसे 
भी परुाना ह.ै गजुरात 2002 के समय भी इस चनैल की एक 
स्टार रिपोर्टर दगंाइयों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए 
बताती रही कि यह सरूत का सोना-चादी मार्के ट ह.ै यहां 
पलुिस की कोई खास व्यवस्था नहीं ह.ै मानो वह उपद्रवियों 
को बाजार लटूने के लिए आमतं्रित कर रहीं हो.

सीएए के खिलाफ आदंोलन में इस बार एनडीटीवी के 
एक एकंर का मोबाइल नंबर उपद्रवियों के बीच बांटा गया. 
सोशल मीडिया पर वायरल हुए संदशे में बताया गया कि 
किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में इस एकंर 

को फोन किया जा सकता ह.ै इस चनैल ने कट्टर इस्लाम 
और आतंक को समर्थन दनेे वाली केरल की दो मसु्लिम 
लड़कियों को नायिका बनाकर भारतीय समाज के सामने 
पेश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. ऐसी लड़कियों को 
रोल मॉडल बनाकर पेश करने के पीछे चनैल का मकसद 
क्या हिसंा भड़काना था? इसका जवाब हमें कभी नहीं 
मिलेगा!

 दोष सिर्फ  एक चनैल को क्यों दनेा? जबकि कई सार 
पत्रकार, अखबार, वेब साइट, चनैल इस काम में लगे थे. 
वास्तव में नागरिकता संशोधन से जडु़े जिस विधयेक को 
लेकर दशेभर के मसुलमानो को उकसाया गया, जब यह 
आलेख मैं लिख रहा हू ंउस वक्त तक वह विधयेक, काननू 
बन चकुा ह.ै नागरिकता के जिस प्रश्नों को नागरिकता काननू 
सलुझाता ह,ै उसस ेभारतीय मसुलमानो का कोई ताल्लुक 
नहीं. फिर हमें समझना होगा कि दशेभर के मसुलमानो का 
यह विरोध सिर्फ  शक्ति प्रदर्शन ह?ै

 वर्तमान में सीएए पर चल रह ेप्रदर्शन को समझने में 
शाह बानो प्रकरण पर महाराष्ट्र के प्रबोधन मचं पर आरिफ 
मोहम्मद खान के वक्तव्य से सहारा मिला. प्रबोधन मचं पर 
बात करते हुए श्री खान कहते हैं- उस समय की सरकार के 
पास 400 से अधिक सांसद थे. इतना बड़ा बहुमत भारतीय 
संसदीय इतिहास में कभी किसी प्रधानमतं्री के पास नहीं था. 
उस वक्त भारतीय मसुलमानो के नेताओ ंद्वारा हिसंक भाषा 
का इस्तेमाल किया जा रहा था. भाषा इतनी हिसंक थी कि 
पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थक एक सांसद का भाषण संसद 
में इतना आपत्तिजनक हो गया था कि उनके भाषण से चार 

आशीष कुमार ‘अंशु’

सी



नागरिकता संशोधन कानून: ऐतिहासिक कदम और निर्मूल शंकाएं  

39

जगह शब्दों को हटाना पड़ा. यह भारतीय संसदीय इतिहास 
में पहली बार हुआ कि भारत सरकार के किसी मतं्री ने 
सपु्रीम कोर्ट के जजों के लिए अत य्ंत अपमानजनक शब्दों 
का प्रयोग किया हो. उन चार वाक्यों को स्पीकर साहब को 
कार्रवाई से हटाना पड़ा. 

शाहबानो प्रकरण आज तीन दशक के बाद इसलिए 
उल्लेखनीय हो गया ह ैक्योंकि लंबे समय के बाद दशे में 
फिर एक बार बहुमत की सरकार ह.ै लंबे समय के बाद दशे 
को एक ऐसा नेततृ्व मिला ह,ै जिसपर एक मत से परेू दशे 
ने विश्वास किया ह ै और एक स्थायी मजबतू सरकार के 
खिलाफ एक बार फिर दशेभर में मसुलमान सड़क पर हैं.

 सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल मसुलमानो को 
तथ्यों से कुछ लेना-दनेा नहीं ह.ै जैसे शाहबानो प्रकरण में 
भी मसुलमानो को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि 
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था? उन्हें किसी तरह 
यह बात समझा दी गई ह ै कि यह काननू मसुलमानो के 
खिलाफ ह.ै यही बात शाहबानो प्रकरण में भी समझाई गई 
थी. किसी मसुलमान को मस्जिद और मदरसों में हुई तकरीर 
के बाद ना एनआरसी पर कोर्ट के फैसले से कोई मतलब रह 
गया था और ना ही किसी को इस बात से कुछ लेना दनेा था 
कि सीएए का काननू इस पर क्या कहता ह?ै

किसी भी दशे को अपने काननू, संविधान द्वारा निर्धारित 
मान्यताओ ंके आधार पर ही चलना चाहिए. ऐसे में दशे के 
मसुलमान समदुाय का समय-समय पर अपनी शक्ति का 
प्रदर्शन करना और किसी असंवैधानिक जिद पर अड़ जाना 
और सरकार को अपने हक में फैसला लेने के लिए विवश 
करना न्यायोचित तो नहीं कहा जा सकता.

 एक ऐसे नैरेटिव के दम पर जो झठू की बनुियाद पर गढ़ी 
गई ह,ै लाखों मसुलमानो को सड़क पर ले आने के फरेब 
की वजह को समझने के लिए हम ेसच्चर समिति की रिपोर्ट 
को पढ़ना होगा. नवम्बर 2006 में आई सच्चर समिति 

की रिपोर्ट के बाद भी मसुलमानो के बीच अशिक्षा कैसे 
खत्म हो इस पर कांग्रेस सरकार ने कभी काम नहीं किया, 
क्योंकि अशिक्षित मसुलमान उलेमा, मफु्तियों के साथ-
साथ कांग्रेस, सपा, राजद जैसे राजनीतिक दलों के लिए 
भी उपयोगी थे. यदि सीएए के पक्ष में खड़ी भीड़ का चहेरा 
पहचानना चाहते हैं तो संसद में 80 के दशक में शाहबानो 
बेगम को लेकर हुई जिरह आपको अवश्य पढ़नी चाहिए. 
उसके बाद आप सच्चर समिति की परूी रिपोर्ट पढ़ें. सारी 
तस्वीर साफ हो जाएगी.

 बहकावे में लाकर सड़कों पर खड़ी कर दी गई लाखों 
मसु्लिम औरत-मर्द-बच्चों की भीड़ दखेकर कोई द्रवित 
हो जाएगा. जामिया में प्रदर्शन में शामिल एक महिला की 
तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की जा रही ह.ै ऐसी 
तस्वीरों को चाह ेसहानभुतूि इकट्ठा करने के लिए वामपंथी 
इस्तेमाल कर रह ेहों, लेकिन छोटी बच्ची को जब सरुक्षा 
की जरूरत थी, उसे खलेु आसमान के नीच ेफोटो शटू के 
लिए लेकर आना मरु्खता ही कही जाएगी. यदि उस बच्ची 
को आदंोलन के दौरान ईश्वर ना करे कि कुछ हो जाए फिर 
क्या उसका दखु कोई वामपंथी एक्टिविस्ट आकर बांटेगा? 
वह एक परिवार का निजी दखु बनकर ही रह जाएगा.

इन मरु्खताओ ंपर विचार करते हुए इस पंक्ति पर नजर 
गई-  “मदरसे आजादी के लिए खतरा हैं.’’ यह मैं नहीं 
लिख रहा. इसे लिखा ह-ै इस्लामिक स्कॉलर तफैुल अहमद 
ने.

 एक बार पहले भी मैंने मदरसे के संबंध में इस तरह 
की बात दवेबंद के हवाले से लिखी थी. मैंने लिखा था- 
दवेबंद में जिहाद की गलत व्याख्या की जा रही ह.ै उस वक्त 
फर्राह साकेब जैसे कट्टर मसुलमान यवुक मदरसों के पक्ष में 
अजीब-अजीब तरह के तर्क  ले आए थे. अब तो अच्छा 
ह ैकि एक के बाद एक मसु्लिम समदुाय के लोग ही सामने 
से आकर मदरसे की हकीकत से पर्दा हटा रह ेहैं, लेकिन 
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मदरसों के हक में बात करने वाले कहते हैं कि मदरसों में 
तो सिर्फ  04 फीसदी मसुलमान पढ़ रहा ह ैबाकि मसुलमान 
बच्चे स्कू लों में जा ही रह ेहैं. 

इस प्रश्न का जवाब केरल के राज्यपाल और इस्लाम 
के जानकार आरिफ मोहम्मद खान के एक साक्षात्कार में 
मिलता ह.ै जिसमें वे कहते हैं कि मदरसे में चाह ेचार फीसदी 
बच्चे पढ़ते हों लेकिन ये चार फीसदी बच्चे ही परेू दशे में 
घमू-घमू कर मसुलमानो को इस्लाम समझाते हैं. 

अब सवाल यह ह ैकि यदि इनकी बनुियादी तालीम ही 
गलत होगी फिर वो तो परेू दशे में जाकर इस्लाम के नाम पर 
चरस के अलावा क्या बोएगंे?

मदरसा शिक्षा के संबंध में तफैुल अहमद लिखते हैं - 
“वह एक आजादी-विरोधी आदंोलन हैं, 21वीं सदी के 
स्वतंत्रता के विचारों के अनरुूप नहीं हैं. सेक्युलर हिदं ूनेता 
(पॉलिटिकली करेक्ट) और इस्लामिक स्कॉलर धार्मिक 
स्वतंत्रता के नाम पर मदरसों का बचाव करते हैं, लेकिन 
भारतीय संविधान में धार्मिक अधिकार सभी मौलिक 
अधिकारों में सबसे निम्नतर और कमजोर अधिकार ह.ै 
धार्मिक अधिकार के अनचु्छेद 25 में दो उपखडं हैं जो इस 
अधिकार को निम्नतर बनाते हैं:

‘25 (1)- लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के 
विषय में और इस भाग के अन्य उपबंधों के लिए (मौलिक 
अधिकारों से यकु्त संविधान).

‘25 (2)- इस अनचु्छेद की कोई भी बात किसी भी 
काननू के काम करने या राज्य को कोई भी काननू बनाने में 
प्रभावित नहीं करेगी.’

‘मैं यह नहीं कह रहा हू ं कि धार्मिक अधिकारों का 
अस्तित्व ही नहीं ह.ै मरेा तर्क  यह ह ैकि धार्मिक अधिकार 
अन्य मौलिक अधिकारों से दबे हुए हैं. मैं समझाता हू ंमरेे 
पास खाने का मौलिक अधिकार ह,ै और मरेे पास सांस 
लेने का मौलिक अधिकार ह,ै लेकिन मरेे सांस लेने का 

मौलिक अधिकार मरेे खाने और पीने के मौलिक अधिकारों 
पर भारी ह.ै इसलिए धार्मिक अधिकार 18 वर्ष से पहले 
मौलिक अधिकार नहीं हो सकता ह,ै अगर आप 18 वर्ष से 
पहले वोट नहीं द ेसकते हैं, आपको 18 से पहले धर्म का 
मौलिक अधिकार नहीं मिल सकता ह.ै’’
खिलाफत 2.0

जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ दशेभर के 
पत्रकारों की नजर 15 दिसम्बर को दिल्ली पलुिस की 
कार्यवाही के बाद गई. विश्वविद्यालय के छात्र नागरिक 
संशोधन काननू का विरोध कर रह े थे. इस विरोध में 15 
दिसम्बर को जब जामिया के छात्रों की तरफ से नारा लगा- 
मरेा तमु्हारा रिश्ता क्या, या इलाह ेलिल्लाह. इसी प्रदर्शन के 
दौरान जब जामिया के छात्रों ने दीवार पर लिखा- खिलाफत 
2.0 तो यह सारी बातें उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित 
करने वाली थी जो मरेे तमु्हार रिश्ते के बाद कह ेगए या 
इलाह ेलिल्लाह पर यकीन करते थे या फिर उन लोगों को 
खींच कर जामिया तक ले आई जो खिलाफत को समझते 
थे. जब इस मानसिकता के लोग आदंोलन में शामिल हो 
गए तो फिर इसे यूं भी छात्रों का आदंोलन नही रह जाना था. 
यह परूी तरह से जामिया के छात्रों के हाथ से फिसल कर 
खिलाफत में यकीन करने वालों के हाथ में चला गया था.

जब जामिया में अफवाह का एक बड़ा तंत्र सक्रिय हो 
गया और वहां झठूी खबरों की बाढ़ सी आ गई. उसके बाद 
ऐसा लगा कि इसे नियत्रित करना आसान नहीं होगा. उस 
वक्त तक यह भी साफ हो चकुा था कि इस परेू आदंोलन की 
पटकथा कोई और लिख रहा ह.ै जिस पटकथा में जामिया 
के छात्र अपना-अपना किरदार निभा रह ेहैं.

इस बात की तरफ किसी पत्रकार का ध्यान नहीं गया. 15 
दिसम्बर को हुए प्रदर्शन का एक छोटा परू्वाभ्यास जामिया 
के गेट नम्बर सात पर 13 दिसम्बर को किया गया था. जो 
खबर नहीं बनी. यह प्रदर्शन था जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव 
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स्टाफ एसोसिएशन का. एसोसिएशन के महासचिव नसीम 
अहमद के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र हमें प्राप्त हुआ ह.ै 
इस पत्र में लिखा गया ह,ै जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 
एसोसिएशन, एसआरके एसोसिएशन, जामिया स्कू ल 
टीचर्स एसोसिएशन और जामिया टीचर्स एसोसिएशन 
नागरिक संशोधन काननू के विरोध में हैं. 13 दिसम्बर 
2019 को दोपहर 02 बजे गेट नम्बर 07 पर जामिया के 
कर्मचारियों और जामिया बिरादरी में जो लोग खदु को 
शामिल मानते हैं उनसे निवेदन किया गया कि विरोध 
प्रदर्शन में शामिल हों.

 14 दिसम्बर को दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ 
रैली थी और 15 को जामिया का प्रदर्शन उग्र हो उठा. 15 
के बाद से जहां नागरिकता संशोधन काननू पर दशेभर 
में नए सिर से चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं चर्चा के केन्द्र 
में  जामिया के छात्र आ गए. दशेभर में विमर्श का विषय 
नागरिकता के सवाल की जगह जेएनय ूकी राह पर चल पड़े 
जामिया के छात्र हो गया.

दिल्ली में दो महीने बाद विधानसभा के चनुाव होने हैं. 
मसुलमानो के वोट को आमतौर पर चनुावों में फसल की 
तरह दखेा जाता ह ैक्योंकि माना जाता ह ैकि मसुलमानो का 
मत जहां भी जाएगा, एक मत से जाएगा. यह उनकी एकता 
और उनकी गतिविधियों के केन्द्र में नमाज और मस्जिद 
के अनिवार्य तत्व होने का परिणाम ह.ै यदि मस्जिद और 
नमाज उनकी जिन्दगी में इतने महत्वपरू्ण तत्व नहीं होते 
तो कॉमरेड गीतकार जावेद अख्तर, कॉमरेड पत्रकार राणा 
अयबू से लेकर कॉमरेड छात्र नेता उमर खालीद तक को 
समय-समय पर यह बताने में हिन्दू कम्युनिस्टों की तरह 
थोड़ा संकोच होता कि वे मसुलमान हैं.  

दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यह मान 
कर चल रह ेहैं कि दिल्ली का मसुलमान बीजेपी की तरफ 
जाएगा नहीं. अब उसके सबसे बड़े हमदर्द बनकर ही उन्हें 

अपने पाले में शामिल किया जा सकता ह.ै हमदर्द दिखने 
के लिए दर्द होना भी जरूरी ह.ै इसलिए नागरिकता संशोधन 
काननू जैसी चिगंारी बैठे-बिठाए दोनों पार्टियों को मिल गई 
ह.ै अब दोनों पार्टिया मिलकर इसे हवा दनेे का काम कर 
रहीं हैं.

 झारखडं के बारहटे में प्रधानमतं्री नरेन्द्र मोदी ने इस 
तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस को चनुौती दतेे हुए कहा भी 
- “कांग्रेस और उसके साथी, नागरिकता संशोधन काननू 
के मदु्दे पर मसुलमानो को भड़काने का, डराने का भयभीत 
करने का प्रयास करके अपनी राजनितिक खिचड़ी पकाना 
चाहते हैं. मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को खलुी चनुौती 
दतेा हू,ं अगर उनमें हिम्मत ह,ै तो वो खलुकर घोषणा करें. 
कांग्रेस और उसके सार साथी खलुकर घोषणा करे कि वो 
पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता दनेे 
को तैयार हैं.’’

 यह तो तय ह ैकि इस तरह का बयान ना आम आदमी 
पार्टी दगेी और ना यह चनुौती कांग्रेस स्वीकार करेगी. 
यह दोनों पार्टिया अपरू्वानंद जैसे प्राध्यापक, कॉलिन 
गोजाल्विस, अखिल गांधी जैसे वकील,फराह नकवी जैसी 
लेखिका, अमानतलु्लाह खान जैसे विधायक, मानवी और 
रवीश जैसे पत्रकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो अपनी 
निष्पक्षता जाहिर करने के लिए कभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं 
बोलते. बल्कि इन सभी में यह बात सामान्य ह ै कि सब 
बीजेपी के विरोध में अपनी परूी ताकत लगाने को तैयार 
रहते हैं. इससे आप अनमुान लगा सकते हैं कि इनके 
काम करने की शलैी कितनी रणनीतिक ह ैऔर यह अपने 
कार्यशलैी को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं.

 सीएए को लेकर जामिया में 15 दिसम्बर को प्रदर्शन 
चल रहा था. किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया. 
शांतिपरू्ण प्रदर्शनों पर यूं भी इस दशे में लोगों की नजर कम 
ही जाती ह.ै इसलिए रक्षा का हमारा बजट बढ़ता जा रहा 
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ह.ै अभी सौहार्द के बजट के संबंध में हमने विचार भी नहीं 
किया ह ैजबकि सरकारों को शांतिपरू्ण प्रदर्शन करने वालों 
के साथ संवाद कैसे स्थापित हो, इसको लेकर गम्भीरता से 
विचार करना चाहिए. एबीवीपी के दिल्ली प्रदशे सचिव 
सिद्धार्थ यादव का यह सझुाव काबिले गौर ह ै कि छात्र 
संगठनों को ऐसे मदु्दों पर अलग-अलग विश्वविद्यालय 
परिसरों में परिचर्चा आयोजित करनी चाहिए. श्री यादव ने 
जामिया के छात्रों को जामिया परिसर में सीएए पर बहस के 
लिए अपनी सहमति भी दी. छात्रों को भी लोकतांत्रिक और 
अहिसंक तरीके से ही अपने आदंोलन को आगे बढ़ाना 
चाहिए.

 जामिया में ऐसा हो भी रहा था लेकिन शाम छह बजे 
जैसे ही गेट नंबर सात पर शाकिर अली के प्रदर्शन के दौरान 
पलुिस की गोली से मौत की अफवाह उड़ी, उसके बाद 
सारा आदंोलन हिसंक हो गया. कथित तौर पर कोटा के इस 
छात्र की तलाश भी किसी छात्र ने नहीं की. किस अस्पताल 
में ह ैऔर कहां गोली लगी, यह तक जानने का किसी ने 
प्रयास नहीं किया. वास्तव में यही वह जाल था जिसमें 
जामिया के छात्र फंसे और फिर फंसते चले. अगले लगभग 
चौबीस घटें जामिया में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आ रही 
झठूी खबरों का ही राज रहा. एक समय तो जामिया में मरने 
वाले लड़को की संख्या छह तक चली गई. जिसे बाद में 
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति 
प्रो. नजमा अख्तर प्रेस कांफ्रे न्स करकेे स्पष्ट करना पड़ा कि 
एक भी बच्चे की मतृ्यु नहीं हुई ह.ै 

उसके बाद फिर अफवाह तंत्र सक्रिय हुआ कि पलुिस 
ने गोली मारी ह.ै एक छात्र को लगी ह.ै वह खतरे से बाहर 
ह.ै गोली चली थी और एक छात्र को लगी थी यह बात सच 
साबित हुई लेकिन वह गोली पलुिस की थी, यह बात झठूी 
साबित हो गई. 

कुछ लोग यह माहौल बनाने में लगे हैं कि परेू दशे 

में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा ह,ै जबकि सच्चाई यह ह ै
कि जिन विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हो रह ेहैं, उनमें 
एक भी ऐसा नहीं ह ैजहां इस प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं थी 
और अचानक छात्र विरोध का झडंा लेकर निकल आए 
हों. ये तो 2014 से ही बहाने ढंूढ़-ढंूढ़ कर प्रदर्शन कर रह े
हैं क्योंकि इस प्रदर्शन में चाह ेसामने से छात्र नजर आए ं
लेकिन पीछे परूी ताकत से इनके शिक्षकों की वैचारिक 
राजनीति खड़ी होती ह.ै जो जाधवपरु, जामिया और जेएनय ू
से मामले में साफ-साफ नजर आई. बहरहाल जिस दशे में 
900 विश्वविद्यालय हों, 40,000 कालेज, 11000 स्वतंत्र 
शकै्षणिक संस्थान, उस दशे में यदि 22 संस्थानों में यदि कोई 
प्रदर्शन चल रहा हो तो उसे दशेव्यापी नहीं कहा जा सकता.

जामिया में भड़की हिसंा से एक दिन पहले विश्वविद्यालय 
के ही छात्र इस आदंोलन के इस्लामीकरण में लग गए थे. 
कॉलेज की छात्रा लदीदा फरजाना जो अपने एक साथी को 
पलुिस के सामने आकर बचाती हुई एक वीडियो में नजर 
आती ह.ै वह वीडियो बहुत वायरल हुआ. बाद में उनके 
ताल्लुकात बरखा दत्त से निकले. बरखा पहले से सीएए के 
विरोध में शामिल थी. इसलिए बरखा पर संदहे जताते हुए 
कई पोस्ट लिख ेगए कि इस परेू मामले की पटकथा लिखने 
वाली टीम में बरखा दत्त शामिल तो नहीं थी.

“कल हुए विरोध के दौरान यह हुआ. कुछ लिबरल ने 
हमें इशंा अल्लाह और अल्ला-हु-अकबर कहने से रोका. 
हम सिर्फ  एक अल्लाह को मानते हैं. हम पहले ही आपके 
सेक्युलर स्लोगन को छोड़ चकेु हैं.’’

अब बताते चले कि लदीदा के ताल्लुकात 1992 में दशे 
विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने की वजह से प्रतिबंधित 
इस्लामिक संगठन जमात ए इस्लामी से उसके ताल्लुकात 
रह.े लदीदा के पति शियस पेरुमथरुा इसी संगठन की एक 
इकाई एसआईओ - स्टूडेन्ट इस्लामिक आर्गेनाइजेशन के 
सेक्रे टरी हैं.ं जमात ए इस्लामी की स्थापना 1941 में हुई थी. 
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यह इस्लामिक राष्ट्र में यकीन रखने वाली पार्टी ह.ै ये दशे में 
शरिया काननू की वकालत करते हैं.

 वैसे इस्लामिक राष्ट्रवाद और सेक्युलर स्लोगन छोड़ 
चकेु हैं जैसी बातें दशे के सेकुलर पत्रकारों के पल्ले नहीं 
पड़ी इसलिए वह बार-बार लिखते रह े कि जामिया में जो 
चल रहा ह,ै वह छात्रों का संघर्ष ह.ै एक सेकुलर पत्रकार ने 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय में लगे “हिन्दुओ ंकी कब्र खदुगेी, 
एएमय ूकी धरती पर.’’ को सही ठहराते हुए कहा कि वहां 
हिन्दू नहीं हिदंतु्व की कब्र खोदने की बात कही गई थी 
क्योंकि उनकी वामपंथी व्याख्या में हिदंतु्व का अर्थ संघ का 
हिदंतु्व ह.ै यह बेहद कमजोर तर्क  था. ऐसे में मार भगाओ 
मलु्ला-काजी जैसे नारों को भी सही ठहराया जा सकता ह ै
क्योंकि मलु्ला-काजी का अर्थ आम भारतीय समाज कट्टर 
मलु्ला से लगाता ह.ै क्या अब मिस्टर सेकुलर पत्रकार छात्रों 
को मार-भगाओ मलु्ला काजी कहने की इजाजत देंगे?

जामिया में हुई छात्रों द्वारा हिसंा के बाद फरहान अख्तर 
ने भी अब अपनी सेकुलर छवि को किनार रखकर सोशल 
मीडिया पर मसुलमानो से अपील की ह ैकि विरोध करने का 
समय खत्म हुआ. इसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरने की 
तारीख की घोषणा कर दी ह.ै 19 दिसम्बर को क्रांति मदैान 
ममु्बई में फरहान अख्तर अपने ट्वीट के साथ नागरिक 
संशोधन काननू और नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन से 
जडु़ी एक तस्वीर भी ट्वीट की ह.ै फरहान अख्तर की तरह 
जावेद जाफरी ने भी 19 तारीख को क्रांति मदैान आने का 
अनरुोध किया.

फरहान अख्तर के अपील वाले ट्वीट पर आईपीएस 
अधिकारी संदीप मित्तल ने लिखा- “आपको यह भी जानने 
की आवश्यकता ह ैकि आपने एक अपराध किया ह.ै साथ 
में श्री मित्तल ने अख्तर से अनरुोध किया - “कृपया उस दशे 
के लिए सोचिए जिसने आपको जीवन में सबकुछ दिया.’’

 चलते-चलते दशे के सेकुलर पत्रकारों के लिए संयकु्त 

राष्ट्र से आई यह जानकारी साझा कर रहा हू.ं संयकु्त राष्ट्र 
साफ शब्दों में कह रहा ह ैकि पाकिस्तान में हिन्दुओ ंकी, 
क्रिश्चियनों की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब 
होती जा रही ह.ै पाकिस्तान में सिर्फ  अहमदियों को छोड़कर 
बाकि सभी मसुलमानो का मजहब सरुक्षित ह.ै संयकु्त राष्ट्र 
ही कह रहा ह ै कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिन्दुओ ं
की महिलाओ ंऔर बच्चियों को अगवा किया जा रहा ह.ै  
उन्हें मसुलमान बनाया जा रहा ह.ै तेरा-मरेा रिश्ता क्या कहने 
वाले क्या लानत भजेेंगे ऐसे मलु्क पर जहां अल्पसंख्यकों 
के पास धार्मिक आजादी तक नहीं ह.ै एक अल्पसंख्यक 
के नाते उन्होंने दसूरे मलु्क के अल्पसंख्यकों का दर्द समझा 
होता तो सीएए का विरोध ना कर रह ेहोते. पाकिस्तान की 
इमरान सरकार ही कट्टरपंथियों के लव जिहाद को हवा द े
रही ह.ै एक बार लव जिहाद के अन्तर्गत निकाह होने के 
बाद रिपोर्ट कहती ह-ै लड़कियों के परिवार के पास लौटने 
की उम्मीद बहुत कम ही रह जाती ह.ै यएून की कमीशन 
ऑन स्टेटस ऑफ वीमने (सीएसडब्ल्यू) की रिपोर्ट कहती 
ह,ै पाकिस्तान सरकार हिन्दुओ ंपर हमले के लिए कट्टरपंथी 
विचारों को बढ़ावा द ेरही ह.ै कमीशन ने 47 पन्नों की रिपोर्ट 
को ‘पाकिस्तान: धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला’ नाम दिया ह.ै

उम्मीद ह ै कि पड़ोसी दशे में रह रह े धार्मिक 
अल्पसंख्यकों के इस हाल को पढ़कर विरोध प्रदर्शन में 
शामिल कुछ मसु्लिम यवुाओ,ं छात्रों और कट्टर मलु्लों का 
हृदय परिवर्तन होगा.
 जामिया के हिसक आंदोलन पर उठ रहे सवाल
जब यह बात दिल्ली के आम लोगों में होने लगी कि 
जामिया में जो कुछ हो रहा ह ैउसकी पटकथा बाहर लिखी 
गई ह ै तो यह बात बिल्कु ल आधारहीन भी नहीं ह.ै यह 
बात कही जा रही ह ैतो कई ऐसे बिखरे हुए तार साफ-साफ 
लोगों को नजर आ रह ेहैं, जो अतंिम में जाकर जामिया में 
हुई हिसंा से जडु़ जाते हैं-
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•	 यदि जामिया का आदंोलन शांतिपरू्ण छात्र आदंोलन 
था तो वहां तेरा मरेा रिश्ता क्या, या इलाह ेलिल्लाह, 
का नारा किसके लिए लगाया जा रहा था?

•	 वे कौन से छात्र थे जो खिलाफत 2.0 दीवारों पर 
लिखकर छात्रों के आदंोलन को विशदु्ध मसुलमानो 
का आदंोलन बना रह ेथे.

•	 यदि आदंोलन में बाहरी मसुलमान या इलाह ेलिल्लाह 
सनुकर दाखिल हो भी गए तो इन घसुपैठियों से खदु 
को अलग करने के लिए छात्रों ने क्या प्रयास किए?

•	 यदि खदु को अलग करना इन्हें सही नहीं लगा क्योंकि 
इनका ही यह आदंोलन था फिर आदंोलन में घसुपैठ 
कर रह े मसुलमानो की शिकायत उन्होंने दिल्ली 
पलुिस से क्यों नहीं की?

•	 यदि हिसंा करने वाले छात्रों के बीच पनाह ले रह े
थे फिर दिल्ली पलुिस कैसे पहचान करेगी कि कौन 
पत्थरबाज ह ैऔर कौन छात्र?

•	 आदंोलन में घसुपैठ कर रह ेगुंडा एलीमने्ट मसुलमानो 
से छात्रों ने दरूी क्यों नहीं बनाई?

•	 सीएए के खिलाफ भारत को बचाने की रैली दिल्ली 
में जाकिर हुसैन के ठीक सामने रामलीला मदैान में 
कांग्रेस 14 दिसम्बर को करती ह ैऔर 15 को जामिया 
जल उठा.

•	 15 को ही यह बात सामने आ गई कि जामिया के 
दगंाइयों के साथ आम आदमी पार्टी नेता और 
विधायक अमानतलु्ला खान दिख.े अमानतलु्ला ने 
सफाई दी - “मैं शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में था. 
मैं सरिता विहार जाने वाली रोड की तरफ था. यहां 
कोई हिसंा नहीं हुई.’’ लेकिन उनसे जडु़े दो वीडियो 
वायरल हैं, पहली जिसमें वे दरू से नजर आ रह ेहैं. 
जिसकी जाच होनी चाहिए कि वे दगंाइयों के साथ थे 
या नहीं. दसूरी वीडियो में वे मसुलमानो को भड़का 

रह ेहैं- वे बता रह ेहैं कि 47 से पहले सभी संसाधनों 
पर मसुलमानो का कब्जा था. वह सार चले गए. 
मसुलमानो के साथ 48,000 फसाद हुए. एक में भी 
कार्रवाई नहीं हुई. सिक्खों के साथ एक फसाद हुआ 
84 में. एक फसाद के अदंर एक्शन हुआ. आज भी 
सज्जन कुमार जेल में ह.ै’’

•	 दिल्ली में दो महीने में चनुाव होने हैं. इस चनुाव को 
लेकर मसुलमानो के वोट को लभुाने में कांग्रेस और 
आम आदमी पार्टी दोनों लगी हुई हैं. यही चनुाव ह ै
जिसके लिए जामिया को आग में झोंकने में भी कांग्रेस 
और आम आदमी पार्टी संकोच नहीं कर रही ह.ै यह 
समय ह ैसौहार्द और शान्ति की बात करने का. इसकी 
जगह मसुलमानो को भड़का कर कांग्रेस और आप के 
नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं.

•	 आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदशे प्रभारी जसीम 
हदैर ने एक टीवी चनैल पर बताया कि किस तरह 
ओखला और जामिया नगर के आम लोग छात्रों के 
आदंोलन में घसु गए. मतलब जामिया में जो हुआ 
वह अचानक नहीं था. उसकी पटकथा पहले लिखी 
जा चकुी थी. 

•	 नदवा कॉलेज, लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा ह.ै 
जब दशे की सेकुलर राजनीति सीएए के मदु्दे पर हिन्दू 
और मसुलमान के बीच खाई बढ़ाने की राजनीति में 
लगी ह ैतो नदवा इससे कैसे बच सकता था. जामिया 
की अपील मरेा तमु्हारा रिश्ता क्या, नदवा के छात्रों 
को भी अपील कर गई.  वहां भी विरोध प्रदर्शन जारी 
ह.ै राहत की बात यह रही कि मसु्लिम छात्रों के बीच 
एक बड़ा तबका इस प्रदर्शन के साथ नहीं ह.ै उसने 
खदु को इस परेू प्रदर्शन से बाहर कर लिया ह.ै

(लेखक युवा पत्रकार एवं मीडिया स्कै न के 
ससं्थापक हैं)
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वैचारिक प्रतिबद्धताओ ंको अमल में 
लाती मोदी सरकार

रेंद्र मोदी सरकार के दसूरे कार्यकाल में संसद 
किसी एक व्यक्ति पर केन्द्रित रही ह,ै तो वह 

गहृमतं्री अमित शाह हैं. एनआईए संशोधन बिल से लेकर 
अनचु्छेद 370 हटाने तक का ऐतिहासिक निर्णय हो, 
गहृमतं्री ने अपने भाषण और अपनी कार्यशलैी से अपने 
आलोचकों को भी प्रभावित किया ह.ै संसद के शीत सत्र 
खत्म होने के ठीक पहले नागरिकता संशोधन विधयेक 
सदन में पारित हो गया. लोकसभा में तो इस विधयेक के 
पास होने पर कोई संशय नहीं था, किन्तु राज्यसभा में बिल 
पास होगा अथवा इस बार भी अटक के रह जाएगा, यह 
दखेना दिलचस्प था, लेकिन तमाम संशय हवा में रह गए, 
सरकार की रणनीति इस बार भी राज्यसभा में सफल हुई 
और नागरिकता संशोधन विधयेक राज्यसभा में पास हो 
गया. सर्वविदित ह ै कि यह विधयेक अपने पड़ोसी दशे 
पाकिस्तान, बांग्लादशे और अफगानिस्तान में धार्मिकता 
के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यको को भारत की 
नागरिकता प्रदान करके सम्मानयकु्त जीवन व्यतीत करने 
का अवसर प्रदान करेगा. दरु्भाग्य से विपक्ष एवं एक विशषे 
बौद्धिक कबीले द्वारा इस विधयेक को लेकर बहुत सार 

भ्रम और गलत धारणाओ ंको विकसित करने का काम 
तेज़ी से हो रहा ह.ै दशे के एक समदुाय को यह बताया जा 
रहा ह ैकि नागरिकता संशोधन विधयेक के आने से उनकी 
यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी. यहाँ तक कि कुछ 
राजनेता अपनी खोखली दलील के कारण हास्य का भी 
पात्र बन रह ेहैं. जिन्हें लग रहा ह ैकि इस विधयेक के आने 
से बिहारी, परू्वांचली, तेलग ूसबकी नागरिकता खत्म हो 
सकती ह.ै इस विधयेक पर गहृमतं्री अमित शाह ने एक-
एक सवाल का जवाब तर्क परू्ण ढंग से लोकसभा एवं 
राज्यसभा दोनों सदनों में दिया, किन्तु जिन्हें इस विधयेक 
में मानवीय पहल ूसे अधिक राजनीतिक नफा-नकुसान की 
चितंा ह.ै वह इस विधयेक को लेकर तमाम प्रकार की 
भ्रांतिया खड़ी कर रह े हैं, कि यह विधयेक मसु्लिमों के 
खिलाफ़ ह.ै सदन में गहृमतं्री ने बार-बार इस बात पर जोर 
दकेर कहा कि इस विधयेक से हिदंसु्तान के मसुलमानो का 
कोई संबंध नहीं ह.ै उन्होंने दशे को आवश्वस्त भी किया 
कि मसु्लिमों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं 
ह.ै इन सब के बावजदू विपक्ष इस विधयेक को मसु्लिम 
विरोधी बताने की दिशा में गैरवाजिब चिगंारी को हवा दनेे 
का काम कर रहा ह.ै विपक्षी दलों के नेताओ ंके बयान 
एवं उनके वक्तव्यों से इस निर्णय पर पहुचँना आसान हो 
गया ह.ै इनकी मशंा मसु्लिम समाज को भड़काने की ह.ै 
बहरहाल, इस विधयेक की आवश्यकता क्यों थी इसको 
समझना आवश्यक ह.ै इस विधयेक के आने से भारत में 
रहने वाले शरणार्थियों को सम्मान एवं गरिमायकु्त जीवन 
जीने का हक मिल सकेगा. इस विधयेक में प्रावधान किया 

आदर्श तिवारी

न
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गया ह ै कि अफगानिस्तान,बांग्लादशे और पाकिस्तान 
से आने वाले हिन्दू,जैन, बौद्ध, सिख, पारसी तथा इसाई 
जिन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ना मिली ह ै और वह, उस 
प्रताड़ना से भयभीत होकर मकु्ति के लिए हिदंसु्तान आए 
हैं. उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते जो शरणार्थी 
31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आ चकेु 
हों. चूकंि इन दशेों में मसु्लिम बहुसंख्यक हैं, इसलिए इस 
सवाल का कोई तर्क  नहीं ह ै कि इसमें मसुलमानो को 
शामिल क्यों नहीं किया गया ह.ै कुछ स्वयभ ू बौद्धिक 
जमात के लोग पाकिस्तान में अहमदिया मसुलमानो का 
जिक्र कर रह ेहैं, लेकिन सवाल यह ह ैकि जब पाकिस्तान 
के अहमदिया मसुलमान इस्लाम में ही आस्था रखते 
हैं और उनका आपसी विवाद ‘पैगंबर मोहम्मद’ को 
आखिरी पैगम्बर ना मानना ह.ै बौद्धिक जमात  के इस 
तर्क  के अनसुार विश्व में सऊदी अरब, सीरिया समते 
कई इस्लामिक दशेों में शिया-सनु्नी का आपसी टकराव 
जगजाहिर ह.ै हरैत नहीं होनी चाहिए कि ये लोग उन दशेों 
के नागरिकों को प्रताड़ित बताकर उनके लिए भारत की 
नागरिकता की भी मांग कर दें ! भारत के पड़ोसी दशे 
पाकिस्तान, बांग्लादशे, अफगानिस्तान इस्लाम को मनाने 
वाले दशे हैं और यहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक हैं. यह कोई नई 
बात नहीं ह.ै जिससे उन्हें हर तरह से प्रताड़ित होना पड़ता 
ह,ै धार्मिक रूप से भदेभाव, अपने परिवार की सरुक्षा, 
महिलाओ ंकी सरुक्षा, अपने आस्था का सम्मान, आस्था 
प्रतीकों को नष्ट करना ये सब क्रूर  यातनायें हैं. जिन्हें इन 
दशे की अल्पसंख्यक आबादी ने झलेा ह.ै 
आंकड़े बताते हैं कि यह काम बहुत पहले ही हो 
जाना चाहिए था

यह बात किसी से छिपी हुई नहीं ह ैकि विभाजन के 
बाद भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई, 
उसके ठीक उलट पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को प्रताड़ना 

मिली. जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या वहाँ तेज़ी से 
कम हुई. आकंड़ो पर गौर करें तो 1952 में पाकिस्तान में 
हिन्दुओ ंकी आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2019 में घटकर 
महज़ 7-8 प्रतिशत रह गई. इसी तरह बांग्लादशे में 1974 
में हिन्दुओ ंकी जनसंख्या 13.5 प्रतिशत थी, जो 2011 
में घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई. इन अल्पसंख्यको के 
मानवाधिकार की रक्षा पर चपु्पी चारो तरफ दिखी. अतंतः 
भारत सरकार ने उनके मानवाधिकार को सरुक्षित किया ह.ै
जनसघं के जमाने से जताई जा रही प्रतिबद्धता को 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया

नरेंद्र मोदी सरकार के दसूरे कार्यकाल में पार्टी जनसंघ 
के जमाने से जो प्रतिबद्धता और वायद ेकरती आई ह,ै उन 
वायदों को ऐतिहासिक ढंग से परूा कर रही ह.ै तीन तलाक, 
अनचु्छेद 370,राममन्दिर और अब नागरिकता संशोधन 
विधयेक के माध्यम से लंबे समय से लंबित एक और मदु्दे 
को संसद में पारित कराना सरकार की दृढ इच्छाशक्ति को 
दिखाता ह.ै भारत के मतदाताओ ंको यह हर्ष प्रदान करता 
ह ैकि परू्ण बहुमत की सरकार चनुने एवं साहसिक नेततृ्व 
होने से लंबे कालखडं से उलझ ेहुए मदु्दे भी सलुझ सकते हैं. 
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने साहसिक 
निर्णयों से दशे की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को 
और मजबतू किया ह.ै जनसंघ से लेकर अभी तक पार्टी 
जिन वायदों को जनता के बीच घोषणापत्रों के माध्यम 
से ले जाती ह.ै उन वायदों को एक-एक करके नरेंद्र मोदी 
सरकार परूा कर रही ह.ै यहाँ जनसंघ के जमाने से लेकर 
अभी तक पार्टी द्वारा पारित कुछ प्रस्तावों और घोषणापत्रों 
का जिक्र करना समीचीन होगा. 31दिसंबर 1952 को 
कानपरु में जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास 
किया गया. जिसमें परू्वी बंगाल के हिन्दुओ ंकी दिनों-दिन 
बिगड़ती स्थिति पर चितंा जाहिर की गई. उसमें कहा गया 
कि “भारत का यह अधिकार ही नहीं अपित ुकर्तव्य भी 



नागरिकता संशोधन कानून: ऐतिहासिक कदम और निर्मूल शंकाएं  

47

बनता ह ै कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की रक्षा का 
भार संभाले”. इसी क्रम में 18 जलुाई 1970 को चडंीगढ़ 
में भी जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव 
पारित किया. जिसमें विस्थापितों की चितंा जाहिर की गई. 
प्रस्ताव में कहा गया कि “जनसंघ का यह निश्चित मत ह ै
कि पाकिस्तान के विस्थापितों को सहायता और पनुर्वास 
तथा पाकिस्तान में शषे हिन्दुओ ंके जीवन,सम्मान और 
सम्पत्ति की रक्षा के लिए भारत सरकार को अल्पकालिक 
और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कदम उठाने चाहिए.” 
दरु्भाग्य से तत्कालीन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया. 
जिसके परिणामस्वरूप स्थिति आज इतनी विकराल हो 
गई ह.ै इसके अलावा जनसंघ ने 1951 में अपने घोषणापत्र 
में भी स्पष्ट रूप से विस्थापितों के पनुर्वास की समस्या को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की बात कही. जनसंघ ने 
माना कि जो लोग विभाजन से पीड़ित हैं और भारत के 
पास आते हैं उनका पनुर्वास काननूी रूप से और नैतिक 
रूप से भी भारत की जिम्मेदारी ह.ै 1971 के घोषणापत्र 
में भी जनसंघ ने विभाजन की त्रासदी से पीड़ितों के दखुों 
को समझते हुए यह माना कि परू्वी पाकिस्तान से  साल 
दर साल लाखों विस्थापितों का आना जारी ह.ै जनसंघ 
इस बात पर विशषे ध्यान दगेा कि पाकिस्तान में हिदंओु ं
के साथ अच्छा व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने प्राण और 
इज्जत बचाने के लिए भागना न पड़े. साथ ही जनसंघ यहां 
आए सभी विस्थापितों को शीघ्रता से बसाने का प्रबंध 
करेगा.

अपने घोषणापत्रों और पार्टी के दस्तावेजों में 
पाकिस्तान और बांग्लादशे के शरणार थ्ियों की समस्याओ ं
को पार्टी क्रमश: प्रमखुता से उठाती रही. भारतीय जनता 
पार्टी ने 2019 के घोषणापत्र में भी बेहद स्पष्ट रूप से 
माना कि पड़ोसी दशेों के धार्मिक अल्पसंख्यक समदुायों 
के व्यक्तियों की सरुक्षा के लिए, उन्हें उत्पीड़न से बचाने 

के लिए हम नागरिकता संशोधन विधयेक को लाग ूकरने 
के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत के पड़ोसी दशेों में उत्पीड़न 
से बचने वाले हिदंओु,ं जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई को 
भारत में नागरिकता दी जाएगी. इस विधयेक के माध्यम 
से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने प्रेरणा परुुषों के 
अधरेू संकल्प को परूा करने का ऐतिहासिक कार्य किया ह ै
तथा दशे की जनता के समक्ष यह स्पष्ट संदशे दिया ह ैकि 
वह अपने वायदों, नीतियों एवं विचारधारा को सत्ता में हो 
अथवा विपक्ष में उसपर अडिग रहती ह.ै
गृहमंत्री ने हर सवाल का दिया स्पष्ट जवाब

गहृमतं्री अमित शाह ने लोकसभा तथा राज्य सभा 
अपने दोनों भाषणों में विपक्ष द्वारा खड़े किय जा रह ेतमाम 
सवाल एवं संशयों को तर्क संगत जवाबों से दरू किया. 
गहृमतं्री के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण को सनुने 
के बाद एक बात कहने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए 
कि गहृमतं्री ने परूी तैयारी के साथ जवाब दिया. जिससे कई 
दफा विपक्ष असहज भी दिखने लगा. बहरहाल जो मखु्य 
बातें उन्होंने कहीं उसमें उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया 
कि नागरिकता संशोधन विधयेक से हिन्दुस्तानी मसु्लिमों 
को कोई दिक्कत नहीं होने वाली ह.ै इसके अतिरिक 
उन्होंने बांग्लादशे, पाकिस्तान में अल्पसंख्यको को मिली 
प्रताड़ना का विस्तृत जिक्र किया कि कैसे उनके साथ 
धार्मिक प्रताड़ना होती थी. नागरिकता संशोधन विधयेक 
पर पंडित नेहरु और इदंिरा से लेकर मनमोहन सिंह तक 
कांग्रेस कैसे अपने रुख में परिवर्तन लाती रही ह ैउसको भी 
गहृमतं्री ने इगंित किया. यह कहने में कोई दोराय नहीं ह ैकि 
इस विधयेक पर संसद के दोनों सदनों में दिलचस्प चर्चा 
सनुने को मिली और गहृमतं्री ने अपने भाषण से उन सभी 
शकंाओ ंका पटाक्षेप कर दिया जिसे विपक्ष हवा द ेरहा था. 
(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन 

में रिसर्च एसोसिएट हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)
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	 “हमें यह नहीं भलूना चाहिए कि परू्वी बंगाल के हिदं,ू न केवल मानवीय आधार 
पर, बल्कि आगामी पीढ़ियों के भविष्य के लिए उनके द्वारा खशुी-खशुी सह ेगये कष्टों और 
बलिदानों के आधार पर तथा अपने हितों को दरकिनार कर भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता 
और बौद्धिक प्रगति की नींव रखने के लिए वह भारत के संरक्षण के हकदार हैं. यह उन मतृ 
नेताओ ंऔर यवुाओ ंकी एकजटु आवाज़ ह ैजो भारत माता के लिए हसँते-हसँते फांसी के 
फंद ेपर झलू गए थे, उनकी आवाज आज के स्वतंत्र भारत में न्याय और निष्पक्षता का आह्वान 
करती ह।ै ”

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
 संसद में उद्योग एवं आपरू्ति मतं्री पद से इस्तीफ़ा दनेे के दौरान, 19 अप्रैल, 1950


